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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 wal  के  मौखिक उत्तर

 सेवानिवृत्त  कमेंचारियों  के  निवृत्ति  वेतन

 T*  १८७०.  श्री  दी०  चं०  फार्मा :  क्या  गह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  कुछ  कर्मचारियों  जो  १९४७ में  सेवा से

 निवृत्त हुऐ  निवृत्ति  वेतन  सम्बन्धी  मामलों  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  ea  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ;  भ्रौर

 उन  मामलों  पर  कब  तक  निर्णय  कर  लिया  जायेगा
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 दातार  )  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं

 कौर  यथासमय  सभा-पटल पर  रख  दी  जाये  ।

 में  इतना  प्रौढ़  बताना  चाहता  हुं  कि  ऐसे  मामलों  की  संख्या  अधिक  नहीं  होगी  ।  मुझे  केन्द्रीय

 सरकार  के  १४  विस्थापित  व्यक्तियों  के  मामलों  की  जानकारी  है  ।  दो  मामलों का  निबटारा  शीघ्र

 ही  होने  वाला  हे  प्रौढ़  प्राय  व्यक्तियों  के  बारे  में  हमनें  पाकिस्तान  सरकार  को  पुछताछ  के  लिये  लिख

 दी०  चं०  फार्मा  :  इस  निवासी  वेतन  के  बारे  में  कठिनाई  नया  है
 ?

 क्या  उनमें  कोई  परिवर्तन

 किये जा  रहे  हें  ?

 श्री  दातार :  wat  कठिनाई का  नहीं  किन्तु  सरकार
 को

 उनके  पहले  की  सेवा  की  जांच

 करनी  पड़ती  कौर  इस  काम  के  लिये  हमें  पाकिस्तान  सरकार  से
 पूछताछ  करनी  होती

 कुछ

 लोगों
 के

 बारे  में  हमें  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  और  न्य  व्यक्तियों
 के  बारे  में  जल्दी ही  उत्तर  मि

 मलने

 की  है  |

 रूसी-हिन्दी  शब्दकोष

 *१८७२-  श्री  कृष्णा चा ये जोशी जोशी  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  साहित्य  अकादमी  ने  एक  रूसी-हिन्दी  शाब्द  कोष  प्रकाशित  करने
 का

 कार्यभार

 भ्र पने ऊपर  लिया  है  ;

 (a)  यदि
 तो  इस  पर  म्रनुमानत

 कितना खच  होगा  ?
 कन

 मूल  wast  में  १५०८४

 1--241  -L.  S./56
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 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  मो ०  :  हां  श्रीमान  ।

 लगभग  RE, Yoo  रुपये  |

 श्री  कृष्णा चा यं  जोशी  :  यह  दाब्दकोष  कौन  तैयार  कर  रहा  है  कौर  इसका  प्रतिलिप्याधिकार

 किसको  होगा
 ?

 स०  मो०  दास
 :

 वैदेशिक-कार्यो  मंत्रालय  के  एक  श्री  डब्ल्यू०  ग्राम  ऋषि

 जो  कुछ  समय  के  लिये  मास्को  में  हमारे  राजदूतावास  में  नियुक्त  किये  गये
 रूसी  भाषा

 कर  इस  शब्दकोष  को  संकलित  किया  है  कौर  इसलिये  इसका  प्रतिलिप्याधिकार  भी  उन्हीं  को

 होगा  |

 fat  कृष्णाचाय  जोशी  :  इसकी  कितनी  प्रतियां  प्रकाशित  की  जायेंगी
 ?

 Ho  मो ०  दास  :  लगभग  दो  हजार  प्रतियां  प्रकाशित  की  जायेंगी  |

 श्री  ब०  स०  मति  :  इस  दाब्दकोष  को  छपवाने  से  पूर्व  क्या  इसको  रूसी  विद्वानों  को  दिखाया
 जायेंगी  ?

 स०  Ato  दास
 :  दिल्‍ली

 विश्वविद्यालय
 के  रूसी  विभाग  के  अध्यक्ष  श्री  वी०

 शिकायत

 ने  प्राय  लोगों  के  साथ  इसकी  परीक्षा  की  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन :  जो  डिक्शनरी तैयार  की  जा  रही  बया  उस  में  रूसी
 के  areal का  हिन्दी

 भाषा  में  अनुवाद  होगा  या  हिन्दी  भाषा  के  शब्दों  का  रूसी  में  अनुवाद  होगा  ?

 डा०  म०  मो०  दास  :  मेरे  विचार  में  यह  रूसी-हिन्दी  शब्दकोष  जिसमें  रूसी  भाषा  के

 areal  का  हिन्दी  में  जनवाद  होगा  ।

 सैनिक

 1
 *

 १८७३.  श्री  झूलन  सिंह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYR-  में  पूर्वी  कमान  के  सैनिक  फार्मों  में  लगभग  एक  लाख  रुपये  के  भारी  हानि

 के  क्या  कार्रण  जब  कि  दो  अन्य  कमानों  ने  लाभ  दिखाया  ;

 इन  फार्मों  की  वर्तमान  स्थिति  कया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  हानि  के  निम्नलिखित कारण  हैं

 (१)  डेरी  की  चीजों  की  बिक्री  में
 कमी

 (२)  मानसून  के  प्रभाव  में  चारे
 की

 पैदावार  में  कमी  ;

 (३)  इस  साल  पहले  के  भुगतान  किये  गये  ।

 संतोषजनक  |

 tat  फूलन  fag
 :

 ret  के  भाग  )
 के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में
 में  यह  पूछना  चाहता

 कि

 संतोषजनकਂ  से  कया  अभिप्राय  कया  फार्मो से  लाभ  हो  रहा  है  अथवा  उन्होंने  हानि  पुरी  कर  ली  है

 और  यदि  तो  कितनी

 /

 मूल  अंग्रेजी  में
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 tat  त्यागी
 :

 यह  बात  एक  विशिष्ट  ag  के  बारे  में  कही  गयी  है  ।  सारे  फार्मो  को  मिला  कर

 देखने  पर  उनसे  प्रतिवर्ष  लाभ  ही  रहा  है
 ।

 सभा  को  यह  जान  कर  खुशी  होगी  कि

 पिछले  साल  ३५  लाख  रुपये  तक  का  लाभ  हम्ना  था  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :

 बिक्री  में  कमी  के  क्या  कारण  थे
 ?

 क्या  इसका  कारण  यह  था  कि

 पहले  की  चीजें  घटिया  तैयार  होने  लगी  थीं  भ्रमणा  कोई  कारण  था  ?

 श्री  त्यागी  :
 में  हानि  के  कारण  बता  चुका  हूं  उनमें  से  एक  कारण  बिक्री  में  कमी  भी  थी  ।

 श्री  भागवत
 झा

 आजाद  :
 में  चीजों

 की
 बिक्री  में  कमी  के  कारण  जानना  चाहता  क्या  इसका

 कारण  पहलें  की  भ्र पे क्षा  घटिया  दर्जे  की  चीजों  का  तैयार  होना  था  ?

 श्री  त्यागी
 :

 सैनिक  डेरी  का  सारा  दुध  तथा  उसकी  चीजें  सैनिक  कर्मचारियों

 को  ही  दी  जाती  किन्तु  कभी  कभी  जब  सैनिक  ward  किसी  जगह  से  चले  जाते  तो  उन  चीजों

 को  बाहर  कहीं  बेचना  पड़ता  जिससे  बिक्री  में  कमी  a  जाती  है  ।

 :
 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  हानि  का  मुख्य  कारण  चीजों  की  बिक्री  में  कमी  हो

 जाना
 था  ।  उन्होंने  बताया

 कि
 यह  सैनिक  कर्मचारियों  को  बेची  जाती  किन्तु

 जब  ये  बाहर  बेची  जाती  तो  खरीदार  नहीं  मिल  पाते  तो  इसका  क्या  यह  मतलब  है  कि  उनकी ~

 भारत  में  कोई  मांग  नहीं  है  ?

 श्री  त्यागी :  उनकी  मांग तो  किन्तु  वे  सेना  के  लिये  ही  किन्तु जब  सेना  भ्रन्यत्र

 चली  जाती  तो  मांग  में  कमी  ar  जाती  है  ।

 felt  मित्तल
 :

 क्या  कहीं  दूसरी  जगह  इनकी  माग  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 एकाएक  वे  खरीदार  कहां  से  ला  सकते  कुछ  ऐसी  बाते  हैं  जो  माननीय

 सदस्यों  को  स्वयं  समझ  लेनी  चाहियें  ।  यदि  कहीं  कोई  बाजार  हो  कौर वह  वहां  न  तो  क्या

 माननीय  सदस्य  रातभर  में  वहां  बाजार  बना  सकते  हें  ?

 श्री  रामचन्द्र  रेड्टी : क्या क्या  १९५१-५२  के  बाद  इनमें  से  कुछ  राम  एक  दूसरे  के  साथ  मिला

 दिये  गये  हें  अथवा  इनमें  से  कुछ  बन्द  कर  दिये  गये  हें  प्रौर साथ  ही  eUN-VE A fal ahr ge में  कितनी  हानि  हुई

 श्री  त्यागी  :  जैसा  कि  मेंने  बताया  PEYY-NE  में  पूर्वी  कमान  के  फार्मो ंमें  कोई  हानि

 नहीं हुई  १२,६४,६६१  रुपये  का  लाभ  रहा  ।  तीनों  कमानों  को  मिलाकर  लगभग  ३४५  लाख

 रुपये का  लाभ  ।  में  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  कुल  लागत  के  आधार पर  ही  खर्चे  का

 हिसाब  लगाया  जाता है  ।  मूल्य  समान  ही  रहता है  जो  लाभ  होता है  उसका

 मतलब
 यह  है  कि

 सेना  को  जिस  मृत्य  पर  दूध  की  चीजें  दी  जाती  वह  बाजार  करै मुकाबिले में  कहीं

 अधिक  होता  क्योंकि  उसमें  सभी  खर्चा  सारा  विनियोजन ,  व्याज  इत्यादि  तथा  मुख्य

 कार्यालय  से  डेरी  फार्म  तक  ईरान  का  सारा  खर्चा  सम्मिलित  होता  है  |

 श्री  जयपाल
 सिंह

 :
 मेंने  समझा  कि  यह  प्रदान  Fey e—4Xs  के  सम्बन्ध  में  हे  जब  कि  सेना  का

 कहीं  भी  कराना  जाना  नहीं  किन्तु  माननीय  मंत्री  यह  बताने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  सेना  का

 आना  जाना  ।  दुसरे  शब्दों  क्योंकि  उपभोक्ता  सैनिक  कर्मचारी  ही  थे  क्योंकि  वे  भ्रन्यत्र
 चले  गये  इसलिये  aaa  जानें  वाले  व्यक्तियों  की  बराबर  संख्या  में  खरीदार  नहीं  मिल  सके  ।

 उन्होंने  एक  कारण  चारे  की  कमी  का  भी  बताया
 ।  में  बताना  चाहता  कि  आगरा  जहां  पूर्वी

 कमान  का  सबसे  बड़ा  सैनिक  फार्म  काफी  चारा  है  कौर  कई  सालों  के  लिये  wa  भी  पर्याप्त  है  ।
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 श्री  त्यागी
 :
 मैं  पूरा  ब्यौरा  दे  देता  हूं

 ।
 सभा  सारा  ब्योरा  जानने  के  लिये  बड़ी  उत्सुक  है  ।

 केवल  सेना  के  जाने  से  ही  हानि  नहीं  हुई  मेंने  कहा  था  कि  हानि  का  एक  कारण  यह  था  कि

 डेरी
 की

 चीजों
 की

 बिक्री  कम  हो  गयी
 थी  ।

 दूसरा  यह  था
 कि

 मानसून  के  प्रभाव  में  कुछ  फार्मों

 में  चारे  की  पैदावार  कम  हुई  कौर  बाजार से  चारा  खरीदना  पड़ा ।

 तीसरा  कारण  यह  था  कि  उस  ae  पिछले  सालों  के  कुछ  झ्र ति रिक्त  भुगतान  करने  पड़े  ।  सामान  श्र

 निर्माण  कार्यों  पर  किये  गये  खर्चे  के  सम्बन्ध  में  आगरा  के  सैनिक  फार्म  ने  ठेकेदारों  को  लगभग

 १८,८७०  रुपये  दिये  ७,०००  रुपये  पिछले  दो  साल  के  जमीन  का  किराया  दिया  ।  इस  खर्चे के

 अतिरिक्त  wea  परिस्थितियों  के  कारण  हानि  हुई  ।

 बेलायुधन
 :

 माननीय  मंत्री  ने  हानि  के  कारण  जो  विस्तार  से  बताए  हें  व्या  वे  उन  दो

 कमानों  पर  लागू  नहीं  होते  जिन्होंने  फार्मों  को  लाभ  पर  चलाया  है  ?

 श्री  त्यागी
 :

 यदि  कुल  औसत  को  देखा  जायें  तो  फार्मों  को  चलाने  में  लाभ  ही  हुमा है  Ow

 केवल  पूर्वी  कमान  के  एक  फार्म  में  एक  साल  कुल  बचें को  मिला  कर  हानि  हुई  है  ।  av  वर्षों  में

 यह  हमेशा  लाभ  पर  ही  चला  है  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय

 *
 १८७४.  श्री  भीखा  भाई

 :
 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय से  श्रंगार  कालेजों  में

 कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  विद्यार्थियों  को  विभिन्न  प्रकार  की  फीस  जिनमें  ट्यूशन
 फीस

 भी  सम्मिलित  माफ़  नहीं  की  कौर

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  छात्रवृत्ति  बोर्ड  ऐसे  विद्याथियों  को  जो  छात्रवृत्तियां

 देता  उनकी  रादियां  उस  aa  से  कम  होती  हें  जो  उन्हें  इन  कालेजों  में  करना  पड़ता  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  Ato  श्र  एक  विवरण  सभा-पटल पर
 रखा  जाता  हे  ।  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  संख्या  १

 श्री  भीखा  भाई
 :

 दिल्‍ली  के  कालिजों  में  प्रतिमास  कुल  कितना  व्यय  होता  है  ?

 स०  मो०  दास
 :

 यह  इस  प्रदान  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 श्री  भीखा  भाई
 :
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  में  होस्टल

 में  रहने  वाले  विद्याथियों  का  ated  मासिक  खर्चे  कितना  है
 ?

 महोदय
 :

 अनुसूचित  जाति  श्र  अनुसूचित  श्रादिम  जाति  के  विद्यार्थियों  के  लिये ?

 श्री  भीखा  भाई  :  मेंनें  प्रनुसूचित  जातियों  कौर  aa  ख़ादिम  जातियों  के  विद्याथियों

 के  बारे  में  प्रदान  पूछा  है

 |
 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  की  छावनियों पर  कितना  खर्च  होता

 ट

 म०  मो०  दास
 :
 मेरे  पास  यह  जानकारी  नहीं  है  ।

 tat  तिम्मय्या :  क्या  सरकार  ने
 उन  विश्वविद्यालयों की

 जिन
 में  भ्रनुसुचित  जाति  के

 की  जाये  कोट यश नच  फीस  माफ़  महीं

 की

 में

 निकेश  दिये  कि  उनकी  cart  फीसें  माफ़

 एपल

 मूल  AA  जी  में
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 डा०
 म०  मो०

 दास
 :  सरकार  विश्वविद्यालयों को  ऐसे  निदेश  नहीं  दे  सकती  ।  इसके

 यदि  विश्वविद्यालय फीस  माफ  नहीं  करते  तो  ऐसा  राज्य  सरकारों  को  करना  चाहिये  ।

 जहां तक  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय का  सम्बन्ध  दिल्‍ली  सरकार  ने  टन  फीस  तो  माफ  कर

 दी  परन्तु  अन्य  जैसा  कि  खेलकूद  की  कामनरूम की  फोन  शादी माफ  नहीं  की  ।

 यह  राशि  केन्द्र  सरकार  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में  देती  है  ।

 श्री  ति०  सु०  mo
 चेट्टियार

 :
 फीस  पहले देनी  पड़ती  है  किन्तु  छात्रवृत्तियां  बाद  में  दी  जाती

 हूं
 ।

 इससे  कठिनाई होती  है
 ।

 मुझे  मालूम  हुआ  कि  अनुसूचित  जातियों  के  लगभग  सभी
 विद्यार्थियों

 को  छात्रवृत्तियां मिलती  हें  ।  कया  मंत्रालय  ऐसा  आदेश  नहीं  जारी  कर  सकता  कि  उन  की ्

 यह  कठिनाई दूर  हो  जाये  ।

 म०  मो०
 दास

 :
 इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।  में माननीय

 सदस्य
 को  बता  दूं  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 जातियों  के  विद्यार्थी  गरीब  होते  सौ  जब  तक  छात्रवृत्तियों  की  राद  उन्हें  न  मिले  वे  एक  दो

 महीने  तक  भी  अरपना  गुजारा  नहीं  कर  सकते  भ्रप्रैल  मई  284Use A ATT में  लगभग  १४००  संस्थाओं

 जिनमें  वर्ष  rg  YX—YE  के  विद्यार्थी पढ़  रहे  २३  लाख  रुपये  की  राशि  वितरित की  गयी

 ताकि  वे  उस  महीने  से  लेकर  जब  कि  उन्होंने  संस्थानों  में  प्रवेश  किया  चार  मासों  की  afer  तक

 क  भुगतान कर  सकें  |

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हुं  कि  यह  जो  राज्य  सरकारों  की  तरफ  से  फीस  दी

 जाती  है  इससे  प्रतिवर्ष  कितने  विद्याथियों  को  लाभ  पहुंचता  है  ?

 डा०  स०
 मो०  दास

 :  यह  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  है
 ।

 यह  इस  बात  से  मालूम  हो  सकता

 हैं  कि  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय में  भ्रनुसुचित  जातियों  at  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों के  कितने

 रह ह  ।

 ~  a

 श्री  नवल  प्रभाकर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  बावजूद  इसके  कि  सरकार  ने  इसका

 फैसला कर  दिया  कुछ  कालिजों  में  विद्याथियों  को  इसका  लाभ  नहीं  मिल  रहा  है  ?

 डा०  Ho  सो ०  दास  :  में  प्रगति  तरह  समझ  नहीं  सका  ।  वर्तमान  प्रबन्ध  यह  है  कि  दिल्‍ली

 राज्य  सरकार  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  में  पढ़ने  वाले  विद्यार्थियों  की  ट्यूशन  माफ  कर  दी  है
 ।

 अरन्य

 निर्वाह  का मन रूम  इरादी  केन्द्रीय  सरकार  अपनी  छात्रवृत्तियों  के  रूप  में  देती  हैं  ।

 श्री  बालकृष्णन :  छात्रवृत्तियां  १५०  रुपये  से  ६००  रुपये  तक  की  होती हें

 विद्यार्थियों  को  ३००  कुछ  को
 ४००

 कुछ  को  ६००  रुपये  दिये  जाते  हैं  |  इस  प्रकार

 का  क्या  कारण  हैं  ?

 Ho  मो  ०
 पहला  कारण  यह  है  कि  अपने  घरों  में  रहने  वालें  विद्यार्थियों  के  लिए

 तौर  होस्टलों  में  रहने  वाले  विद्यार्थियों  के  लिये  भिन्न  भिन्न  दरें  थ्  दूसरा  यह  है  कि  निर्वाह  भत्ता

 विद्यार्थी  की  कक्षा  के  अनुसार  दिया  जाता  उदाहरणतया  होस्टलों  में  रहने  वाले  प्राण  एस०  सी  ०,

 बी०  ए० कौर बी०  एस०  सी ०  के  विद्यार्थियों के  लिये  ४०  रुपये  हैं  ौर  भ्र पने  घरों  में  रहने  वाले

 विद्यार्थियों के  लिये  २७  रुपये  एम०  Wo  कौर  एम०  एस०  सी ०  के  विद्यार्थियो ंके  लिये ५०  रुपये

 दिये  जातें हें  ।  डी०  एस०  सी०  डी०  पी०  एच०  डी०  के  लिये  ६०  रुपये  श्र  ५४  रुपये  दिये

 जाते  हें  ।  इसी  तरह  इंजीनियरिंग  वास्तु  विज्ञान  के  डिग्री  कोसों  के  विद्यार्थियों  को  जो  कि

 होस्टलों  में  रहते
 94.0  रुपये  शर  जो  अपने  घरों  में  रहते  हैं

 ६०
 रुपये  दिये  जाते  हैं

 ।

 wast
 में



 १८६२  मौखिक  उत्तर  १९५६

 rf GIG]  नाम

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 *eaigy,  श्री  साधन  गुप्त :
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री  यह

 हमारे  देश  में  टिटेनियम  का  कुल  कितना  संग्रह  है  ;  कौर

 इनका  उपयोग  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  गये  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्रो  के०  दे०  :  महत्वपूर्ण  खनिज  जिन  से

 टिटेनियम  निकाला  जाता  है  इलमेनाइट  श्र  रुटाईल  हैं  कौर  भारत  मैं  इन  अयस्कों का का  संग्रह  ३०००
 से  ३५००  लाख  टन  तक  है  ।

 इलमेनाईट  खेतों  के  निक्षेप  मुख्यतया  त्रावणकोर-कोचीन  कौर  बम्बई  में
 पाये  जाते  हैं  ।  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  इन  विक्षेपों  का  उपयोग  करने  के  लिये  ६  कारखानें

 स्थापित  किये  गये  हैं  ।  बम्बई  म  रेत  निक्षेपों  के  विकास  ate  उपयोग  के  लिये  राज्य  सरकार  ने  ५  खनन

 पट्टों  कौर  चार  खोजने  के  लाईसेंस  दिये  हैं  ।

 श्री  साधन  गीत  :
 चूंकि  टीटेनियम  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  धातु  है  बहुत  से

 औद्योगिक

 प्रयोजनों के  लिये  उपयोगी  st  चूंकि  इस  समय  इसे  निकालने  पर  बहुत  लागत  जाती है

 क्या  खनन  के  सस्ते  तरीकों  के  बारे  में  गवेषणा  करने  की  कोई  व्यवस्था  की  गयी  है
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  टिटेनियम  की  विशेषताओं  में  गवेषणा  करने  कौर  विभिन्न  प्रयोजनों

 के  लिये  इसको  काम  में  लाने  के  प्रबन्ध  अणुशक्ति  wary  के  हाथ  A  हमारी  योजना  के

 पकाए  वह  समस्त  प्रदन  की  जांच  कर  रहा  है  कौर  विश्व  की  कुछ  प्रसिद्ध
 फर्मों  के  जिन्हें  इसका

 ज्ञान  सम्पर्क  में  है  ।

 श्री  बेलायुधन :  त्रावनको  र-कोचीन  टिटेनियम  कारखाने  के  बारे  में
 क्या

 में
 जान

 सकता हूं

 कि  कया  इसने  काम  पुनः  आरम्भ  कर  दिया  है  ie  इसका  विदेशी  स्वामित्व  समाप्त  कर  दिया  गया

 चूंकि  इसे  बहुत  घाटे  पर  चलाया  जा  रहा  एक  प्रस्ताव  यह  था  कि  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  की

 सरकार  इसे  प्रपर  हाथ  में  ले  ले  ।  इस  समय  स्थिति  क्या  है  क्योंकि  यह  भारत  में  टिटेनियम  का  सबसे

 बड़ा  कारखाना है  ?

 श्री  कै०  दे०  मालवीय :  मेरा  है  कि  माननीय  सदस्य  यह  गर्वित  विभाग  से

 पूछें  ।  वह  इसके  बारे  में  सदन  को  अधिक  जानकारी  देगा  क्योंकि  इस  मामले  का  सम्बन्ध  अणुशक्ति

 विभाग से  है  1

 श्री  जयपाल  सिंह
 :

 क्या  माननीय  मंत्री  यह  बता  सकते  हें  कि  क्या  खरस  बन  में  तांबा  खान

 निगम  टिटेनियम  निकाल  रहा  है  प्रौर  यदि  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  क्या  सरकार  वहां  काम  की

 प्रगति से  संतुष्ट  है  ?

 श्री के०  दे०  मालवीय :  तांबे  की  खानों  से  ae  प्रतीक  टिटेनियम  नहीं  निकल  रहा  है

 भारतीय  तांबा  खान  निगम  को  ्
 तांबे

 के
 वयस्क  के  उत्पादन  से  बहुत  थोड़ी  मात्रा

 में

 टिटेनियम  मिल  रहा  में  नहीं  जानता  कि  वह  इस  को  किस  काम  में  ला  रहा  हैं  ।  चूंकि इसकी  मात्रा

 बहुत  कम  इसलिये  इस  प्रदान  पर  विचार  करने  का  कोई  अधिक लाभ  नहीं  है  ।

 श्री  भागवत  at  अजाद :  न्नावनकोर-कोचीन और  प्राय  स्थानों  पर  झ्रापने  जो  कारखाने

 स्थापित  किये  हैं
 उन

 के  द्वारा  कितना  टिटेनियम  निकाला  जायेगा  ?

 ter  अंग्रेजी  में
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 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  मित्तल
 :
 टीटेनियम एक  चमत्कारात्मक  धातु  मानी  जाती  है

 ।
 इस  कच्ची  धातु  के

 निक्षेप  मुख्यतया  भारत  में  त्रावणकोर-कोचीन में  हैं  ।  ब्रिटेन  कौर  after  इस  राज्य  से  आयात
 किये  गये  इलमेनाईट  से  टीटेनियम  तैयार  करते  हैं  ।  जब  डा०  भटनागर  जीवित  तो

 कोचीन  में  एक  भ्रमरी  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  था  ।  उस  का  क्या  हुआ  क्या

 कोई  नया  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  है
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  जेसा  कि  मेंने  विरोधी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  को  कहा  यह  प्रदान

 अणुशक्ति  विभाग  से  पुछा  जा  सकता  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  अब  प्रतिवर्ष कितना  टिटेनियम  निकाला जा  रहा  है  ?

 fait के०
 दे०  मालवीय

 :  इस  प्रदान  का  उत्तर  देनेਂ  के  लिये  मुझे  पूर्वसूचना चाहिये

 श्री  बेला यु धन
 :

 जानकारी  के  हेतु
 ।

 वहू  अधिकांश  प्रश्नों  को  कुछ
 न

 कुछ  कह  कर
 टालते

 जा
 रहे  क्या  यह  विषय  उनके  कार्यक्षेत्र  में  हे  या  किसी  कौर  set  कई  महीनों  या  कम  से

 कई  सप्ताहों  से  उनके  पास  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  कृपया  मंत्रालयों  की  सूचि  को  देखें
 ,

 जिन्हें  भिन्न  भिन्न
 विषय  सौंपे  गये  हैं  ।  का  उत्पादन  खनन  से  भिन्न  जो  कि  1 en et LO oe orale  श्रायोग  के  हाथ  में  है ह

 माननीय  मंत्री  ने  यही  कहा  हे  ।  दाब्दसागर  में  दिया  हुआ  कोई  भी  दाऊद  प्रयोग  किया  जा  सकता

 माननीय  मंत्री  नय  सुनने  के  बाद  यहीं  उत्तर  दे  सकते  थे  कि  उनके  पास  जानकारी  नहीं  टालने  का

 wea  नहीं  है  ।  इन  परिस्थितियों में  माननीय  सदस्य  उत्तरदायी  हैं  |  उनके  मंत्री  होने  का  यह  नहीं
 कि  हम  उन  पर  जिरह  करें  र  उनके  विरुद्ध  सब  प्रकार  की  बातें  कहें

 ?

 श्री  बेलायुधन  :  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 तो  यह  झर  हैं  ।  सभी  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  केवल  श्राप  संतुष्ट
 नहीं हैं  ।  माननीय  मंत्री  स्वयं  चाहते  हैं  कि  वे  सदन  को  जानकारी दें  ।  वे  भी  इन्सान हैं  ।  कभी  कभी

 वे
 भी  विरोध  प्रकट  कर  सकते  हें

 ।
 में  माननीय  सदस्यों  से  अरपिल  करता  हुं  कि

 सारा  विश्व  इन

 सदस्यों  की  कार्यवाही  देख  रहा  है  से  लोग  यहीं  कर  देखते  हें  ।  सोच  विचार  कर

 के  बोलने  में  कोई  हानि  नहीं  ।  मेरे  विचार में  टालने  की  कोई  कोशिश  नहीं  की  गई  ।

 विज्ञापन  शिक्षा  की  पाठ चर्या

 @o\9k.  श्री  श्रीनारायण  दास  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किन्हीं  विश्वविद्यालय  के  पाठ्यक्रम  में  विज्ञापन  शिक्षा  की  पाठ चर्या  की  व्यवस्था

 यदि  तो  किन  विश्वविद्यालयों में  ;

 यदि  तो  ऐसी  पाठचर्या  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कोई  पग  उठाये  जा  रहे

 यदि  तो  वे  क्या  हैं  ate  किस  के  द्वारा  उठाये  जा  रहे  हें
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 का०

 ला०  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल पर
 रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  १२,  अनुबंध  संख्या  २]

 में
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 श्रीनारायण  दास :  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  इस  समय  किसी  भी
 विश्वविद्यालय

 में
 पाठचर्या  के  रूप  में  विज्ञापन  की  शिक्षा  देने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  केवल  कुछ  कोर्सों  में

 यह  एक  विषय  के  रूप  में  पढ़ाया  जाता  कया  किन्हीं  भारतीय  विज्ञापन  एजंसियों  ने  इस इस  सम्बन्ध

 में  कोई  सुभाव  दिया  है  कौर  क्या  उन्हों  ने
 इस

 विषय
 की  पढ़ाई  के  लिए  वित्तीय  अन्य

 सहायता  देनें  का  भी  प्रस्ताव  किया  है  ?

 1  डा०  का
 ०

 ला  श्रीमाली  :  मुझे  मालूम नहीं  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 क्या  सरकार

 ने

 यह  पूछा  है  कि  विज्ञापन
 की

 शिक्षा
 को

 बहुत  मे
 बिदेशी  विश्वविद्यालयों  की  में  सम्मिलित  किया  गया

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  में  तत्काल  ठीक  ठीक  नहीं  कह  किन्तु  अमरीकी

 इस  प्रकार  की  पाठचर्या  को  बहुत  महत्व  देते  हें  ।

 श्री  स०  कु ०  :  क्या  विज्ञापन  का  कोर्स  कलकत्ता  कौर  नागपुर  विश्वविद्यालय  के

 कारित  पाठयक्रम का  एक  भाग  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  इस  विषय  में  हमारे  पास  जो  भी  जानकारी  वह  विवरण

 मंदे दी  गयी

 दुकान  सहायक  अधिनियम

 1  *१८७७.  श्री  किलिंग  :  कया  गृह-किये  मंत्री  यह  बतानें
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  मनीपुर  राज्य  में  दुकान  सहायक  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  हू
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री  दातार  )  :
 मनीपुर  में  साप्ताहिक  भ्रवकादा

 १९४२  लागू  है  ।  इसलिये  दुकान  कौर  संस्थापन  ge¥a HT को  इस
 राज्य  में  लागू  करने  की  नहीं  समझी  गयी

 ।

 श्री  रेकाँग  किलिंग  :  मणिपुर  राज्य  में  साप्ताहिक waar  अधिनियम  ,  १९४२ कब  से

 लागू  हुमा

 श्री  दातार  :  गत  भ्रप्रल  में  इम्फाल  में  नगरपालिका की  स्थापना होने  के  बाद  से

 इस  अधिनियम को  लागू  किया  गया  हे  ।

 जि
 तप  चक  :

 वहां  दुकान  संस्थापन

 भ्रधघिनियम AUST  क्यों  लागू  नहीं  किया
 इस  के  क्या  कारण  हें  ?

 श्री  दातार  :  प्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 श्री  रिज़वान  किलिंग  :  दुकान  सहायकोंने  9euzq से  मनीपुर  सरकार  a  भारत  सरकार

 को  दर्जनों  बार  अभ्यावेदन  भेजे

 है

 में  जानना
 चाहता  हूं  कि  सरकार  इन  तीन  सालों

 कें  दौरान  में

 कोई  कार्यवाही क्यों  नहीं  कर  सकी  ?

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 शुक्रवार  lg
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 दातार  :  नगरपालिका  की  स्थापना  हो  जाने  के  बाद  कोई  कार्यवाही  करने  की  बात  सोची

 श्री
 त०  ब्०

 विशाल  राव
 :  साप्ताहिक भ्रवकाश  भ्र धि नियम  का  तात्पय केवल  इस  बात  से

 है  कि
 सप्ताह  में  एक  दिन  की  छुट्टी  दी  किन्तु  दुकान  कौर  संस्थापन  अधिनियम  का  सम्बंध

 इस  बात  से  है  कि  एक  व्यक्ति  एक  दिन  अथवा  एक  सप्ताह  में  कितनें  घंटे  काम  करे  ।

 श्री  दातार
 :

 इस  समय  यह  समझा  गया  है  कि  साप्ताहिक  विकास  शभ्रधिनियम  से  काम  चल

 पर  विचार  किया  जायेगा ॥

 जायेगा  |
 किन्तु  यदि  ऐसा  मालूम  gar  कि  श्रीराम  अधिनियम  से  कौर

 भी
 लाभ  है

 तो  इस  प्रश्न

 श्री  रिश् यांग  किलिंग
 :  इस

 समय  दुकान  सहायकों
 को

 प्रतिदिन  १२  से  १४  घंटे  काम  करना
 पड़ता है  ।  साप्ताहिक अवकाश  १९४२  के  लागू  होने  से  क्या  काम  के  घंटों  में  कुछ  कमी

 हुई  है  ?

 श्री  दातार  :  मुझे  इस  प्रदान  केबारे  में  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता  है  ।

 कच्छ भूचाल

 ¥9x\9c
 श्री  गिडवानी

 श्री  रघुनाथ सिह

 कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  सरकार  के  भूतत्वीय  परिमाप  दल  ने  भ्रंजार  के  भूचाल  से  प्रभावित  क्षेत्रों
 का  संरक्षण किया

 यदि  तो  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला  हैं  कौर  इस  भूचाल  के  लिये  भूतत्वीय

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के ०  दे०  मालवीय  )  :  शौर  भारत  के  भूतत्वीय

 परिमाप  विभाग  का  एक  दल  हाल  ही  भूचाल  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की  जांच  कर  रहा  हे
 ।  जांच  हो  रही

 है  ्र  प्रतिवेदन  के  प्राप्त  होने  पर  उसे  सभा-पटल  गर रखा  जायेगा

 श्री  कामत  :  उस  प्रदेश  में  पिछले  १००  सालों  में  कितने
 RAT ?  भागे  हैं

 ?  क्या उस  समय

 कोई  सर्वेक्षण  किये  गये  थे  कौर  उन  सर्वेक्षणों  का  क्या  परिणाम  निकला  ?

 के०  दे०  मालवीय :  कच्छ  बहुत  पहले  से  भूचाल  का  क्षेत्र  माना  जाता  है  ।  इस  प्रकार  की

 भूगर्भीय  गड़बड़ें  १८  e&,  avy,  १८४५
 ह  १८६४  में  हुई  थीं

 ।  उन  गड़बड़ों  से  कहीं  कहीं  भूमि

 नीचे  धंस  २००  वर्ग  मील  जमीन  नीचे  धंस  गयी  उसमें  समुद्र  का  पानी  गया  ।  यह

 अ्रनुमान  है  कि  हाल  का  भूचाल  भी  उन्हीं  भूगर्भीय  गड़बड़ा  के  कारण  पाया  |  जैसा  मेंने  कहा  जांच  हो

 रही  हे  श्र  जैसे  ही  हमें  भूचाल  के  कारणों  ate  परिणामों  का  ate  अधिक  पता  हम  उसकी

 जानकारी सभा  को  दंगे  ॥

 tat दी०  चे  क्या  भूतत्वीय  विभाग  के  पास  ऐसा  कोई  उपकरण  अथवा  यंत्र  हें जिससे

 उस  स्थान  के  मनुष्यों  को  जहां  भूचाल  वाला  उसके  बारे  में  पहले  से  बताया  जा  सके

 श्री |; हँ ०  ऋण  मालवीय :  नहीं  श्रीमान्‌ ।  wat  विज्ञान  ने  इतनी  उन्नति  नहीं  की

 है
 कि  भू चालों  के  बारे  में  भविष्यवाणी

 की
 जा  सके

 |
 एएए

 tat  wast  में
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 कामत
 :

 माननीय  मंत्री  ने  शायद  यह  कहा  कि  उस  प्रदेश में  १८६५ शर  PENS
 के

 बीच  कोई  भूचाल  नहीं  are  ।

 शी  के०
 दे०  मालवीय  :

 जी
 मैंने  यही  कहा  था  ।

 श्री  कामत  :
 तो  ae G  के  लिये  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  हई  ।

 युवक  समस्या  सम्बन्धी  सर्वेक्षण

 *
 १८७९.  श्री  सादिया गौडा  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 :

 शिमला  में  १९४१  में  युवक  कल्याण  गोष्ठी  ने  अपनी  बैठक  में  जो  सिफारिशें की

 उसके  अनुसार  युवक  समस्या  सम्बन्धी  सर्वेक्षणों  को  करने  का  कार्यभार  किस  श्रभिकरण  को  सौंपा
 गया  है  ;

 काम  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  दौर  यह  कब  पूरा  होगा  ;

 क्या  सर्वेक्षणों के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०ग०  :  भारत
 सरकार  के  दिक्षा  मंत्रालय

 ने  हाल  ही
 में

 कुछ
 विश्वविद्यालयों में  युवकों  की  रहने  की  दशा  का  सर्वेक्षण करने  का  कार्य  ८.

 हाथ में  लिया है  ।

 अग्रिम  सर्वेक्षण  की  प्रश्नावली  छप  रही  है  ।

 जी  जब  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  जायेगा  ।

 सादिया  गोवा  यह  प्रतिवेदन  कब  तक  मिल  जायेगा
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली
 :  यह  बताना  बहुत  कठिन  है  ,  किन्तु  जैसे

 ही  प्रतिवेदन
 तेयार

 हो  जायेगा  हम  इसे  सभा-पटल पर  रख  देंगे
 ।

 मादिया  गौडा  :  इस  सर्वेक्षण  द्वारा  कौन  कौन  सी  समस्याओं  पर  विचार  किया  जायेगा
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जिन  मुख्य  मुख्य  बातों  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  की

 कोशिश की  जा  रही  वे  ये  हैं  कि  युवकों  का  सप्ताह  भर  का  कार्यक्रम  क्या  रहता  उन  के  लिये

 भ्रध्ययन  के  लिये  कितना  समय  तथा  अवसर  मिलता  उनकी  सामाजिक  कौर  कौटुम्बिक  जीवन

 कैसा  उनकी  श्रमिक  स्थिति  कैसी  उनकी  सांस्कृतिक  रुचि  किस  तरफ  है  इत्यादि
 ।

 श्री  दी०  यवक  कल्याण  गोष्ठी  ने  जिस  संकल्प  को  १९५१  में  पारित  किया  था

 उसे  कार्यान्वित  करने  में  सरकार  को  पांच  साल  क्यों  लगें

 का०  ला०  श्रीमाली :  दो  प्रकार  के  सर्वेक्षण  किये  जा  रहै  मंत्रालय ने  इस  काम  को

 हाल  ही  में  लिया  पहले  एक  कौर  सर्वेक्षण  किया  गया  था
 ।  विभिन्न  राज्यों  में  काम  करने  वाले

 युवक-संगठनों की  ,  उनके  कार्यक्रम  संसाधन  जानने  के  लिये  एक  प्रारम्भिक  सर्वेक्षण

 किया  गया  इस  सर्वेक्षण  के  परिणाम  भी  ait  प्रकाशित  नहीं  किये  गये  क्योंकि  हम  पूरी

 जानकारी एकत्र  नहीं  कर  सके  यह  जानकारी  इस  क्षेत्र  में  कार्य  करने  बाले  कई  संगठनों  से  प्राप्त

 करनी  वे  ठीक  समय  पर  जानकारी  नहीं  देते  र थ  इसी  कारण  देर  होती  हैं
 ।
 $<

 tua  म्रंग्रेजी  में
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 श्री  भागवत झा
 श्राजाद  :  यह  अग्रिम  परियोजना  किन-किन  विश्वविद्यालयों  में

 की  गई  भ्र  किस  के  द्वारा  ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 केवल  प्रारंभिक  काम  किया  गया  है  ।  प्रश्नावली  तैयार हो  गई  हैं

 झ्र ौर
 यह  छप  रही  इस  के  बाद  कुछ  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  जांच  के  लिये  चुन  लिये  जायेंगे

 ।

 _  श्री  नन्द  लाल  फार्मा
 :

 इस  संबंध  में  गोष्ठी  द्वारा  aa  तक  कितने  संगठन  मंजूर  किये
 जा

 चुके

 का०  लाक  श्रीमाली  :
 मेरे  पास  इस  समय  इनकी  संख्या  नहीं

 '
 है  ।

 साननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  कौर  दूसरा  किया  जा

 रहा  हैं  ह  सर्वेक्षण  किन-किन  राज्यों  में  किया  गया  था  कौर  इस  समय  किन-किन  राज्यों  में  किया

 का०  ला०  श्रीमाली  :  जैसा  मेने  कहा  इन  दोनों  सर्वेक्षणों का
 क्षेत्र  अलग-अलग हम

 १९५१
 में  गोष्ठी  की

 जो
 बैठक  हुई  उसमें  उसने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  हमें  उचित  निकायों  के

 बरामद
 से  युवक  कल्याण

 कार्यों  में  लगे  हुए  संगठनों  की  इन  बातों  का  सर्वेक्षण करना  चाहिये  कि

 उनका  गठन  धक सा  उनका  कार्यक्रम  कया  उनमें  कितने  भ्रादमी  काम  कर  रहे  उनके  प्रशिक्षण

 के  ढंग  क्या  इत्यादि  इत्यादि  यह  युवक  संगठनों  के  बारे  में  था  ।  इस  संबंध  में  काफी  काम
 किया

 गया  किन्तु  क्योंकि  सारे  संगठनों  के  बारे  में  पूरी  जानकारी  कभी तक  एकत्र  नहीं हो  पाई  है

 उनके  परिणामों  को  at  तक  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  है  ।

 दूसरा  जो  कि  हम  करने  वाले  हैं

 :  माननीय  सदस्य  सर्वेक्षण  का  ब्यौरा  नहीं  जानना  चाहते  वह  केवल अध्यक्ष

 यह  जानना  चाहते  कि  किन-किन  राज्यों  में  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  कौर  किन-किन

 राज्यों

 में  इस  समय  किया  जा  रहा

 का०  ला०  श्रीमाली  :  मुझे  इसका  उत्तर  देने  के  लिये  पूवे सूचना  की  झ्रावश्यकता  है  ॥

 श्री  वेलायुधन
 :

 क्या  ये  सर्वेक्षण  केवल  विश्वविद्यालयों  के  विद्यार्थियों  तक  ही  सीमित
 हैं  ;  कया  ये  युवक  संगठन  शिक्षा  मंत्रालय  waar  युवक  विभाग  के  अनुदेशों  के  अनुसार कुछ सर्वेक्षण कुछ  सर्वेक्षण

 कर  रहे  र  क्या  इनमें  से  बहुत  से  युवक  संगठन  कंवल  सरकार  से  प्राचीन  सहायता  प्राप्त  करने

 के  हेतु  नाममात्र  के  ही  संगठन  हैं
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  बाद  वाला  सर्वेक्षण  केवल  विश्वविद्यालय के  विद्यार्थियों  तक  ही
 सीमित

 श्री qo  स०  वृत्ति
 :

 क्या  इन  विश्वविद्यालयों  को  कोई  शारीरिक  सहायता  दी  झर

 क्या  दिक्षा  मंत्रालय  का  कोई  पदाधिकारी  सर्वेक्षण  की  देखभाल  के  लिये  वहां  उपस्थित  रहेगा
 ?

 का०
 ला०  श्रीमाली

 :
 इसका  विस्तृत  ब्यौरा  प्रभी  तैयार  नहीं  हुआ  यह  सर्वेक्षण

 क्षा  मंत्रालय  द्वारा  किया  जा  रहा  कौर  इस  में  विश्वविद्यालयों  से  सहायता  ली  जायेगी  ।

 श्री  कामत
 :

 हमारे  देश  के  युवकों  ने  सरकार  के  सामने  ऐसी  कौन  सी  विशेष  समस्यायें

 खड़ी  कर  दी  जिससे  सर्वेक्षण  करना  झ्रावश्यक  समझा  गया  ?
 wee नल

 अंग्रेजी  में
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 का०  ल!०  श्रीमाली  यह  स्पष्ट  हे  कि
 युवकों  की  सहायता  करने  के  लिये  उनकी सामाजिक  att  arias  दशाओं  जिनमें वें  काम  कर  रहे

 पता  लगाना  ग्रावइ्यक  ह  |
 उस  समय तक

 कोई
 भी  प्रभावशाली युवक  कार्यक्रम  प्रारम्भ  नहीं  किया  जा  जब  तक  हम  उन  दौरों

 को  ग्रन्थि  तरह  नहीं  समझ  जिनमें  हमारे  युवक  कार्य  कौर  भ्रध्ययन  कर  रहे

 पुरातत्व  संबंधी  वस्तुयें

 1१८८२.  श्री  बीरेन  दत्त
 :

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पुरातत्व  विभाग  श्रोत-कुटी  कौर  उदयपुर  में  प्राप्त
 पुरातत्व  संबंधी  Te  की  परीक्षा  कर  रहा  है  ;

 क्या  उन्हें  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 (7)  यदि  तो  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 शिक्षा  उपमंत्री
 म०

 मो०  से  त्रिपुरा राज्य  में  उना कुट्टी  अथवा

 उदयपुर र ः

 हुई
 है  |

 :  में

 न

 तो  हाल  ही  में  कोई  खुदाई  की
 गई  है  भ्र ौर  न  पुरातत्वीय  महत्व  की  कोई  वस्तु  प्राप्त

 प्रशिक्षण  दीवार

 * 9553.  श्री  qo  स०  मुक्ति  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 = ny (  )  अस्पृश्यता  की  बुराइयों  को  टूर  करने  के  लिये  कार्यकर्ताश्ों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिये
 १९४५-४६  में  कितने  प्रशिक्षण  दीवार  खोले  गये  ;

 उन  पर  कितना  खर्चा  ga  ;  ak

 इन  शिविरों  का  संचालन  किन  संगठनों  ने  किया  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री
 :  से  (7).  जानकारी एकत्र  की  जा  रही

 यथासमय  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेंगी  ।  प्राप्त  जानकारी के  भ्राता  पर  में  इतना

 कहना  चाहता  हूं  कि  एक  प्रशिक्षण  शिविर  बम्बई  में  खोला  गया  दो  मध्य  भारत  में  दो

 तत्वावधान  में  खोले  गये  थे  |
 राजस्थान  कौर  are  प्रशिक्षण  दीवार  हरिजन  सेवक  संघ  उसकी  के

 श्री qo  स०  मुक्ति  :  कया  किसी  राज्य  सरकार  ने  इन  शिविरों  को  खोलने  से  इनकार  कर

 fear  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें  ?

 fart  दातार
 :

 हमने  विभिन्न  राज्यों  से  इस  संबंध  में  जानकारी  मांगी  जो  जानकारी

 हमें  प्राप्त  हुई  वह  मेंने  बता  दी  है  ।  अन्य  राज्यों  से  इस  प्रकार  की  जानकारी प्राप्त  होने  की

 की  जा  रही

 श्री  ब०
 स०

 मूर्ति  :  में  यह  जानना  चाहता  था  कि  कया  किसी  राज्य
 सरकार

 ने  इस
 सबंध

 में  झ्र पनी  अ्रसमर्थता  प्रकट  की  कि  वह  अपने  यहां  इन  शिविरों  का  प्रबन्ध  नहीं  कर  सकती  कौर  यदि

 हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  दातार  :  कुछ  राज्यों  में  प्रशिक्षण  afar  नहीं  खोले  गये  उनके  वहां
 न  खोले

 जाने  के  कोई  कारण  तो  मेरे  पास  हें  नहीं  |  किन्तु  यह  सत्य  है  कि  कुछ  राज्यों  ने  ग्रसने  यहां  इस  प्रकार

 के  दीवार नहीं  खोले

 tat  अंग्रेजी  में
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 श्री  इन  दीवारों  में  प्रशिक्षित  कायकर्त्ाश्रों  की  Fara  का  उपयोग  किस  प्रकार

 किया  जाता  कया  वे  स्वेच्छा  से  कार्य  करते  हैं  अथवा  किसी  सरकारी  अभिकरण

 की  अधीनता

 श्री  दातार :  मेरे  पास  इस  समय  यह  नहीं

 1  श्री  क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  ये  हरिजन  सेवक  जिनको

 सरकार
 द्वारा  अनुदान  दिये  गये  प्रर्पुरयता  दूर  करने  के  बारे

 में
 काम  अच्छी  तरह  कर  रहे

 श्री  दातार  :  जो  जानकारी हमें  प्राप्त  हुई  उससे  हमें  संतोष  है  कि  हरिजन  सेवक  संघ

 बहुत  निधि  काम  कर  रहा  ह  जहां तक  राज्यों  म॑  संघ  के  कार्यकर्त्ताश्रों का  संबंध  उनके  बारे  में

 राज्य  सरकारें  ही  बता  सकती  छह  किन्तु  मुझे  उनके  खिलाफ  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 श्री | ह  स०  वृत्ति  :
 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  काम  के  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  है

 कौर  क्या  राज्य  सरकारों  ने  कौर  साथ  ही  गैर-सरकारी  संगठनों  ने  इस  राशि  का  पुरा-पूरा  उपयोग
 किया

 श्री  दातार
 :

 मुझे  इस  समय  केवल  इतनी  ही  जानकारी  है  कि  बम्बई  सरकार  ने  अपने

 शिविर
 पर  १०,८४७  रुपय  खर्चे  किये  थे

 ।
 दूसरे  शिविरों  के  बारे  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।,

 माध्यमिक  दिक्षा

 *
 १६८४. श्री  qo  do  सोनिया  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 केन्द्र

 द्वारा  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  को  PeYg—Yo F में

 दिक्षा  के  पुननिर्माण  के  लिये  कोई  अतिरिक्त  भ्रनुदान  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  किन-किन  मदों  में  खर्चे  के  लिये  कितनी-कितनी  रक़म  दी  गई  है  ;  कौर

 इस  अतिरिक्त  भ्रनुदान  के  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  Ato  :  जी

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 श्री  qo  च०  सोनिया  ५  लाख
 से

 ज्यादा
 का  9.0  दिया  ऐसा  aa  के  बजेट  में

 frat  gat

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :  जी  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  २१  लाख  २९

 ३३८  रुपया  मंजूर  द्र्ञ्ा  था
 |

 श्री खू०  do  सोनिया  :  इस  काल  में  अधिक  भ्रनुदान  दिया  गया  ऐसा  श्राप  के  बजट  में

 लिखा  gat

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  :
 जी  मुझे  मालूम नहीं  कि  बाप  की  इतला कहां  से

 हमको  उन्होंने  यह  कहा  था  कि  जो  पिछले  साल  की  रीजनिंग  ग्रांट  थी
 ४

 लाख  ४७  हजार  कौर

 २९  लाख
 €४

 हजार  €६०  रु०  जिस  को  हमने  मंजूर  किया  उस
 रिलीज

 कर  हमने

 उन  से  पिछले  साल  जो  खर्चे  उस  के  fers  मांगे  हैं  कौर  जब  वह  जायेंगे  तभी  उस  पर
 विचार  किया  जायेगा  ।

 मूल  wast में
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 कास्ट  एंड  भ्रकाउन्टेन्टस  इन्स्टीच्यूट

 1*१८८५.  श्री
 स०

 चं०  सामन्त
 :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  कॉस्ट  एण्ड  शभ्रकाउन्टेंट्स इंस् टी  च्यट  स्थापित  की  जायेगी

 यदि  तो  कब
 ?

 राजस्व  तथा  सैनिक
 व्यय

 मंत्री  स०  च०
 और

 कॉस्ट  एंड  वर्क्स

 मुख्यालय  कलकत्ते  में  है अकाउंटेंट्स  संस्था  पहले  ही  मौजूद  है
 ।  भारत में  कॉस्ट  कौर

 थ  लखापालों  के  व्यवसाय के  नियंत्रण के
 लिये  इस  संस्था  के  स्थायी  हो  जाने  पर  सरकार  इस

 संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  का  बनाने  पर  विचार  करेगी  |

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  इस  संस्था  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षित  किये  जायेंग े?

 श्री म०  च०  दाह  :  मेरे  पास  इस  के  न  नहीं  यह  एक  गैर-सरकारी संस्था  है

 जायेंगे
 ?

 श्री
 स०  चे  सामन्त :  इस  संस्था  के  शिक्षक  भारतीय  होंगे  अथवा  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञ

 श्री  Ho  च०
 मेंने  कभी  कहा  है  कि  यह  एक  गैर-सरकारी  संस्था  है  कौर  यह  सब  सुचना

 सरकार के  पास  नहीं  ह्

 श्री  ति०
 प्र ०

 चेट्टियार  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  लागत  लेखे  में

 प्रशिक्षित  लोगों  की  बहुत  मांग  क्या  सरकार  इस  के
 पाठयक्रम  की  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में

 व्यवस्था  करना  चाहती

 श्री स०  पत्र  ताह  :  मेंने  कहा  है  कि  हम  इस  संस्था  को  राष्ट्रीय  महत्व  की  बनाना  चाहते
 इस  विषय  पर  हमने  संस्था  के  प्रबन्धकों  से  चर्चा  की  थी  ।  हम  इस  मामले  को  बढ़ाना

 चाहते  हैं  कौर  बाद  में  श्वास-प्राप्त  लेखापाल  संस्था  की  भांति  उसके  लिये  भी  विधान  बनाना  चाहते

 श्री  to  :  यह  विधान  कब  तक  बनाया  जायेगा
 ?

 श्री त्र ०  शाह  पहले  तो  हम  इस  संस्था  का  विकास  करेंगे  |  हमने  प्रबन्धकों से  बात
 की  थी  ।  उस  के  बाद  हम  विधान  बनाने  के  प्रदान  पर  विचार  करेंगे  |

 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :  क्या  सरकार  ने  इस  संस्था  के  क्रमिक  विकास  के  लिये  कोई

 योजना  बनाई  हैं  ?  यदि  तो  वह  क्या  है
 ?

 | हु  च०  दाह
 :
 अभी  यह  प्रारम्भिक  अवस्था  में  में  बता  चुका  हूं  कि  हमारे  समवाय

 विधि  प्रयास  विभाग  ने  संस्था  के  प्रबन्धकों  से  बातचीत  की
 थी

 कौर  हम  योजना  बना  रहे  ज्यों

 ही  योजना  बन  जायेंगी  त्यों  ही  में  उसका  ब्यौरा  दे  सगा  |

 श्री स०  चे  सामन्त  :  क्या  यह  सच  नहीं  हैं  कि  श्री  गोरवाला  ने  राज्य  व्यवसायों  के  र

 संचालन  के  सम्बन्ध  में  ae  रिपोर्ट  में  १९४१  में  ऐसी  संस्था  की  स्थापना  की  प्रो  संकेत  किया

 था  १९५२-५३  में  प्राक्कलन  समिति  ने  भी  सरकार  के  स्वयं  ऐसी  संस्था  खोलने  का  द

 दिया  यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 wait  में
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 fat म०
 च०  शाह  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  दी  गई  सूचना  सही  है

 ।  १९५३  में  जब  समवाय
 विधि  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  उस  समय  इस  विषय  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।  विभिन्न  मंत्रालयों

 से  casa  लिया  गया  था  प्रौढ़  समवाय  विधि  में  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  करने  का  प्रस्ताव  था

 हमें  यंह  दिया  गया  कि  पहलें  भ्रध्यापकों  anf  के  बारे  में  संस्था  में  कुछ  प्रतिनिधि
 भेज  कर  इस  का  विकास  किया  जाय  ate  जैसा  मेंने  कहा  यह  विषय  विचाराधीन है

 जनसंख्या का  वितरण

 Feast  श्री  श्रच्युतन  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  ने  भोपाल  भ्रन्दमान  के  भ्र ति रिक्त  भारत  के

 अन्य  राज्यों  में  त्रावनकोर-कॉंचीन  राज्य  के  परिवारों  को  बसाने  के  लिये  कोई  योजना  भेजी है  ;
 शौर

 यहीं  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ~

 गह-कार्यों  मंत्रालय  मंत्री  जी  हा

 श्रासाम  ait  मैसूर  में  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  भूमिहीन  श्रमिकों
 को

 बसाना
 चाहती Ad:  वहां  की  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  उन  क्षेत्रों  को  बतायें  जो  उन्हें  बसाने  के  लिये

 उपलब्ध  हो  सकेंगे  यह  भी  बतायें  कि  कितने  श्रमिकों  को  वे  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  श्रच्युतन
 :

 कया  दूसरी  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  वें  इतने  परिवारों

 को  राज्यों  में  बसा  सकेंगी  ?
 ३  अन्य  राज्यों  से  भी  पूछा  गया  है  कि  क्या  उनके  यहां

 कोचीन  के  परिवारों  को  बसाने  के  लिये  भूमि  मिल  सकेगी
 ?

 श्री  दातार  :  यह  प्रदान  विचाराधीन है  ।  हम  ने  श्रीराम  कौर  मैसुर  सरकारों  से  सूचना

 मांगी  त्रावणकोर-कोचीन सरकार  ३९  लाख  रुपये  व्यय  करके  वहां  के  १,०००  परिवारों  को

 इन  राज्यों  में  बसाना  चाहती  ह

 श्री प्र ०
 धन  थामस

 :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  रिक  जनसंख्या  वहां  की  एक

 प्रमुख  समस्या  क्या  वही  राष्ट्रपति  का  शासन  होने  के  बाद  गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  पड़ौसी  राज्यों
 में  वहां  के  लोगों  को  बसाने  की  कोई  नई  योजनायें  बनाई  हैं  कौर  यदि  तो  उन  का  क्या  परिणाम

 निकला

 श्री  दातार
 :

 पहले  का  प्रस्ताव  ही  काफी  संतोषजनक  है
 ।

 दोनों  सरकारों
 के

 से  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  ८.” है ५  स०  थामस :  में  तो  यह  जानना  चाहता  था  कि  राष्ट्रपति  के  शासन  के  बाद  क्या

 गृह-कार्य  मंत्रालय  ने  कोई  प्रस्ताव  तैयार  किया  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 यह  प्रस्ताव  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार  द्वारा  तैयार  किया  गया  यह
 खाद्य  कौर  कृषि  मंत्रालय  में  प्राप्त  े द्झ्रा  था  ।  इस  विषय में  कार्यवाही की  जा  रही  ह... ड

 पंडित  च०  नाम  मालवीय  :  क्या  यह  सच  है  कि  भोपाल  राज्य  में  २००  परिवार  बसाये  गये

 हैं  शौर  यदि  तो  इस  परीक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला  यह  सफल  रहा  हे  या  सफल
 ?

 श्री  दातार
 :

 भोपाल  राज्य  में  त्रावणकोर-कोचीन के  कुछ  परिवार बसाये  गये  हैं
 श्राम  तौर  से  उनकी  हालत  ठीक  है  ।

 इस  सभा  में  तथा  दूसरी  सभा  में  कुछ  शिकायतें
 की

 गईं  थीं  ।

 tae  प्रंग्रेजी  में
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 इन  शिकायतों  की  जांच  की  गयी  है  शर  उनके  सम्बन्ध  में  आवश्यक  कार्यवाही  की  गई  है  ।  श्राम

 तौर  पर  उन्हें  संतोषप्रद  रूप  में  बसाया  गया

 श्री  भ्रच्यतन : अन्दमान :  अन्दमान
 शर  भोपाल  में  बसाये  गये  परिवारों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ।

 क्या  इन  क्षेत्रों  में  निकट  भविष्य  में  भर  लोगों  को  बसाने  की  कोई  योजना  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 भ्रन्दमान  ak  निकोबार  के  आंकड़े  मेंने  पहले  दिये  भोपाल  जैसा  कि

 मेरे  माननीय  मित्र  ने  लगभग  २००  परिवारों  को  बसाया  =

 नकली  वित्त  एजेन्सियों

 1*१८८८.  श्री
 नन्दलाल

 wat
 :

 गृह-कार्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  की  कुछ  नकली  वित्त  एजेन्सियों  की  निन्दित

 वाहियों के  बारे  में  ४  अगस्त  EUR Ss के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  है

 क्या  यह  सच  है
 कि

 ऐसी  एजेन्सियों  के  अधिकांश  शिकार  सरकारी  कर्मचारी  होते

 श्र

 (7)  क्या  सरकार  ने  इस  विषय  में  अब  तक  कोई  कार्यवाही  की  है  या  उसका  करने  का  विचार

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 (att  सरकार  ने  उक्त  समाचार  देखा  है  ।

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 सरकार  ने  जनता  को  ऐसी  संस्थानों  के  विरुद्ध  चेतावनी  के  लिये  प्रेस  विज्ञप्तियां  जारी
 की  उनकी  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  परिदिष्ट  १९२,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 श्री  गिडवानी  :  क्या  इतना  ही  पर्याप्त  समझा  गया  है  ?  क्या  सरकार  ऐसी  नकली

 को  रोकने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  करेगी
 ?

 श्री  दातार
 :

 यह  तो  हमने  एक  कदम  उठाया  यदि  सरकारी  कर्मचारियों  को  धोखा

 दिया  जाता  है  तो  वे  सरकार  के  पास  AT  कर  नायक  कार्यवाही  करा  सकते

 श्री  कामत  :  ये  नकली  व्यापार  बहुत  प्रचलित  हो

 श्री  नन्दलाल  शर्मा
 :.

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  ऐसे

 ऋण  लेने  के  बाद  कुछ  सेवा  नियमों  से  बंधे  होने  के  कारण  सरकारी  कर्मचारी  उनके  बारे  में
 अपना

 मुंह  नहीं  खोल  सकते
 ?

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  कुछ  तक  ठीक  है
 ।

 श्री  सरकारी  कर्मचारी

 ऐसे  नकली  बैंकों  से  लेन-देन  करते  तो  उनको  awe
 की

 हानि  होती  है
 ।

 हमारे  पास  सरकारी

 चोरियों  के  चरण  नियम  हैं  जिन  के  अनुसार  इस  प्रकार  का  आ्राथिक  सौदा  अपने  कत्तव्य  की  उपेक्षा

 समझा  जाता  है  ।  सरकारी
 कर्मचारी

 सरकार  से  कहने  में  हिचकते  हैं
 ।

 ध  श्री  नन्दलाल  शर्मा  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  QWY—s—U& F के  में

 कादिर इस  समाचार
 —_—  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  लगभग

 Ro
 वर्ष  पहले  ऐसी  ही  कुछ  पठानों मिक  हिला

 भ्रंग्रेजी  में
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 की  संस्थायें  भी  चल  रही  थीं  कौर  सरकार  ने  भ्र पने  समस्त  विभागों
 में

 इस  प्रकार  के  परिपत्र  जारी
 किये

 थे  कि  सरकारी  कर्मचारी  गीत  रूप  से  शिकायत  करें  यह  भी  कहा  गया  था  कि  उनके  विरुद्ध
 कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जायेगी  ?

 क्या  सरकार  कर्मचारियों  को  ऐसा  भ्राइवासन  दे  सकती  है  कि  यदि

 वे
 इस  सम्बन्ध  में  सुचना  दें  तो  उन्हें  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  ?

 श्री
 दातार

 :
 में

 यह
 कहना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  कर्मचारियों  को  ऐसे  मामलों

 में
 काफी

 सावधान  रहना  चाहिये  ऐसी  उनसे  की  जाती  यदि  वे  कोई  नासमझदारी  का  काम  करते  हैं
 तो  वे  स्वयं  इसके  भागी

 श्री  कामत  :  निगरानी  करने  वाले  अफसर  भी  तो  होते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 तीन  चार  मंत्रालयों  से  नकली  संस्थानों  के  बारे  में  प्रदान
 पूछे

 गये
 स्वास्थ्य  पौर  अब  वित्त  मंत्रालय  से  यह  प्रश्न  किया  गया  हर  रोज  ऐसी  संस्थायें बन

 रही  ह

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  बहुत  से  ऐसे  विभाग  भी  हें  जहां  ऐसी  कोई  संस्था

 नहीं &  I

 अध्यक्ष  महोदय  :  चंकी  गह-किये  मंत्रालय  में  मंत्री  इस  का  उत्तर  दे  रहे  हें
 में

 एक  सुझाव  देना  चाहता  0.0  क्या  इस  प्रकार  की  संस्थाओं  को  रोका  नहीं  सकता  ?  विकृत

 परिस्थितियों  में  कुछ  नौजवान  मुसीबत  में  पड़  जाते  इस  में  उनका  क्या  दोष  गह  मंत्री

 को  ऐसी  संस्थाओं  को  रोकने  का  प्रयत्न  करना  जब  शिक्षा  संस्थाओं  के  बारे  में  यह  wet

 किया  गया  था  तो  मेंने  सोचा  था  कि  उन्हें  लाइसेंस  देनें  की  प्रथा  होनी  चाहिये  ।  मुझे  पता  नहीं  कि

 उससे  यह  समस्या  हल  हो  सकती  है  या  नहीं  किन्तु  प्राथमिक  संस्थाओं  के  लिये  भी  ऐसा  ही  किया  जा

 सकता  स्वास्थ्य  को  ही  लीजिये
 ।

 जहां  कहीं  कोई  दन्त  चिकित्सक  होता  हैं  भ्रमणा
 कोई  दवाखाना  खोला  जाता  है  वहां  लाइसेंस  दिये  जाते  यह  काम  बड़े  पैमाने  पर  किया  जाना

 चाहिये  ।  अन्यथा
 कुछ  ऐसे  कामों  में  फंस  जाते  हें  कौर  रुपया  खर्चें  करने  के  बोद

 पीछे  हटना  मुश्किल  हो  जाता  यही  मेरा  विचार

 श्री  दातार  :
 सरकार  के  सुझाव  पर  विचार  करेगी

 ।
 में  यह  भी  बता  दूं  कि  जहां  कहीं

 कोई  बैंक  खोले  जाते  हैं  वहां  उन्हें  बैंकिंग  अ्रचिनियम  अथवा  समवाय  श्रथिनियम  के  अधीन  कुछ  झ्रादेशों

 का  पालन  करना  पड़ता

 श्री  साधन  गुप्त  बेकिंग  समवाय  afar  के  अ्रधीन  ।

 श्री  दातार
 :

 इसी  प्रकार  यदि  रुपया  उधार  देने  का  व्यवसाय  किया  जाता  है
 तो  उसके

 लिये  साहुकार  अधिनियम  फिर  भी  हम  श्राप  के  सुझाव  पर  विचार  करेंगे
 ।

 श्री  कामत
 :

 श्रौचित्य  प्रदान  के  हेतु  में  यह  पूछता  हूं  कि  प्रतिरक्षा संगठन  श्री  त्यागी

 ने  यह  कहा  कि  कुछ  मंत्रालय  ऐसे  हैं  कि  जहाँ  कोई  निकले  काम  नहीं
 तो  क्या  कुछ  ऐसे  भी  मंत्रालय

 @  जहां  ऐसा  काम  होता  है
 ?

 त्यागी  :  मेंने  तो  यह  कहा  था  कि  कोई  नकली  संस्थायें  नहीं  चल  रही  ह

 झबिया  महोदय :  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  केवल  इतना  ही  भरा  कि  कुछ
 मंत्रालयों

 में  ऐस
 कोई  काम  नहीं  होता  ।

 प्रंग्रेजी  में

 1..  5.56
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 भी  नन्दलाल  फार्मा :  क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  सरकारी

 कर्मचारी
 एक  बार  जाल  में  फंस  जाने  के  बाद  बहुत  रुपया  देने  पर

 भी
 नहीं  छुट  पाते

 ।
 उनकी

 दशा

 सुधारने  के  लिये  क्या  सरकार  कोई  कार्यवाही  करेगी ?

 श्री  दातार
 :

 सरकार  निस्सन्देह  उचित  कार्यवाही  करेगी  ate  यदि  ara  gat तो

 भी  किन्तु  संतप्त  व्यवसायों
 को

 सरकार  के  सम्मुख  सब  देनी  चाहिये  |

 श्री  नन्दलाल  फार्मा  :  क्या  सरकार  उन्हें  श्रीनिवासन  दे  सकती  है
 ?

 + aeAaT ara?  महोदय

 :
 ऐसे  प्रत्येक  मनुष्य  को  श्रीनिवासन  देने  का  क्या  है  जो  मुसीबत  में

 पड़  जाता

 श्री  नन्दलाल  stat  :  यही  कि  यदि  वे  सरकार  को  सूचना  दें  तो  उन्हें  दण्ड  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 महोदय  :
 ऐसा  तो  उन्होंने  पहले  ही  कह  दिया  हे  किन्तु  कुछ  ऐसे  हें  जिनकी

 मदद  नहीं  की  जा  सकती ।  वे  यह  सब  मुसीबत  ले  लेते

 नागा  डाक्टर का  निधन

 1*  १८८९.  श्री  कामत
 :

 तथा  प्रतिभा  मंत्री

 ३१

 Bes

 को

 ३०  गये  तारांकित
 संख्या  ५३०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कोहिमा  के  नागा  डा०  हरालू  के  निधन ee  में  Wet  का  साराल  लिख

 लिया गया  हैं  ;  श्र

 इस  विषय  में  कया  स्थिति  है
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  काट )  जी

 साक्ष्य  का  सारांश  अभी  चरागे  कार्यवाही  के  जनरल  आफिसर

 के  विचाराधीन  में  इतना  झर  अता दु  कि  ara  हैं  कि  wat  सप्ताह  में  आदेश  दे  दिये  जायेंगे  ।

 श्री  कामत
 :

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  वयोवृद्ध  डा०  हरा लू  एक  पति  निष्ठावान नागा
 थे

 जिन्हें  हमारे  कुछ  सैनिकों  ने  मार  दिया  var  कहा  जाता  जिनके  लड़के-लड़कियां  arr  भी

 सरकार  सवा  में  लगे  हए  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  इस  सभा  में  उनके  निधन  पर  या  कथित

 qt  चिन्ता  अर  शोक  प्रकट  किया  क्या  मंत्री  महोदय  यह  सत्र  समाप्त  होने  के  पुर्व  इस  सभा  को

 जांच  का  परिणाम बता  देंगे  ?

 डा०  काटजू  :  यह  कार्यवाही  न्यायाधीश  है  ।  तीन  सैनिक  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  कौर  काफी

 विस्तार  से  उनके  विरुद्ध  साक्ष्य  का  सारांश  लिखा  गया  है  ।  सेना  अधिनियम  में  उपबन्ध  है  कि  उस

 साक्ष्य  पर
 विचार  करना  और  झ्रावंश्यक  हो  तो  न्यायाधीश  महाधिवक्ता  से  कानूनी  राय  लेना

 कौर

 इन  अभियुक्तों  पर  अभियोग  चलाने  के
 लिये  सामान्य  सेना-न्यायालय को  बुलाना  या  उपयुक्त

 जारी  करना  जनरल  श्राफिसर  का  कर्त्तव्य  इस  प्रकार  की  न्यायिक  प्रक्रिया

 नयी  जायगी  ।  में  सभी  बातें  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  तीन  अभियुक्तों  पर  अभियोग  रहा

 ड्
 |

 कामत
 :

 माननीय  को

 यह

 बताते  सुना  गया  है  कि  साय  के  सारांश

 का

 परीक्षण
 सप्ताह  पूरा  हो  शुक्रवार  हैं

 twa  wast  में
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 काटजू
 :

 साक्ष्य  का  सारांश  लिखा जा  चुका  साक्ष्य  लेने  वाले  पदाधिकारी का

 प्रतिवेदन  जनरल  ऑफिसर  कमांडिंग  को  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  है  कौर  ग्र गली  कार्यवाही  के  बारे

 में  वे  प्रबल  सप्ताह  जारी  करेंगे  |
 या

 तो
 नियमित  कोर्ट-मार्शल  होगा  या  अन्य  उपयुक्त  आदेश

 दिये  जायेंगे ।

 कामत  :  कितने  सैनिक  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ?

 काटजू  :  तीन  सैनिक  ।

 कामत  :  किस  श्रेणी  के  ?

 डा०  काटजू
 :

 वें  सभी  अन्य  श्रेणी  के

 श्री दी०  ao  फार्मा
 :

 इस  विशिष्ट  क्षेत्र  में  भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाएं  रोकने  के  लिये

 कोई  कार्येवाही  या  सावधानी  बरती  जा  रही

 ्  प्रत्येक  संभव  कार्यवाही  कौर  सावधानी  बरती जा  रही  है  कि  निर्दोष  व्यक्तियों

 को
 मारा

 न
 जाये  उन्हें  तंग

 न
 किया  जाये

 ।
 इस  विषय  में  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्य  पूरा

 विश्वास  रखें  |

 श्री  कामत
 :

 क्या  यह  कहना  कि  वह  केवल  एक  दुर्घटना  या  उससे  भी  बदतर  बात
 al  समय  से  बहुत  पहले  नहीं  है

 ?

 काटजू
 :

 बदतर  बात

 श्री  कामत
 :

 श्री  cat  ने  कहा  कि  यह  एक  दुर्घटना  थी  ।  क्या  यह  कहना  कभी  समय  से

 बहुत  पहले  नहीं  है  कि  यह  एक  दुर्घटना  या  उससे  भी  बदतर  बात  थी  ?

 काटजू
 :

 यह  तो  भ्रभियुक्तों  के  विरुद्ध  दी  गयी  साक्ष्य
 का  मूल्यांकन कर  के  कहा  जा

 सकता

 खनिजों का  विकास

 *
 १८९०.  श्री  हेमराज  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  ale  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  २७

 १९५६ ्

 को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  संख्या  १४६२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 देश  में  महत्वपूर्ण खनिज  पदार्थों  के  स्थान
 के

 संबंध  में  ae  तक  कितनी  सूचियां  ak

 art  तैयार  किये  गये  हें  ;

 किन-किन  खनिज  पदार्थों  के  लिये  सूचियां  ate  नकदी  तैयार  किये  गये  हैं  ;

 इनमें  से  कौन-कौन  से  खनिज  पदार्थ  सरकारी  क्षेत्र  के  रक्षित रखे  जायेंगे

 क्या  इस  बारे  में  कोई  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  कौन  कौन से
 खनिज  क्षेत्र

 सरकारी  क्षेत्र  को  पट्टें  पर  दिये  जायेंगे  ;

 मॉ
 पर

 ये
 दिये

 यदि
 तो  ये  कौन से

 क्षेत्र  हें  और  किन
 2  (11  नच  4  1Q4  पंगे

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के० दे०  waraann  |
 साल नाय  are  मानचित्र  बनाने

 का  काम  प्रभी  चल  रहा  हैं  |

 ग्रोवर  उत्पन्न  नहीं  होत ेI

 जी  इस  विनिश्चय  के  लिये  भ्रावश्यक  प्रारंभिक  ५  इकट्ठे  किये  जा

 रहे  हा

 cet  उत्पन्न नहीं  होता

 fat  हेमराज  :  जिन  खानों  पर  काम  करना  सरकार
 के  लिये  या

 अन्य
 लोगों

 के  लिये  या
 समवायों  के  लिये  लाभदायक  नहीं  कया  वे  खानें  ग्राम-समुदायों  को  या  सहकारी-समितियों  को

 दे  दी  जायेंगी ?

 fait के०  दे०  मालवीय :  यह  तो  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  हैं  जोर  ऊपर  विचार-विमश
 में  इसपर  at  विचार  किया  जायेंगी  |

 श्री  गजेन्द्र प्रसाद  सिन्हा  :  सर्वेक्षण  पुरा  करने  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 श्री के०  दे०  मालवीय  :  कोई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  सम्मख  नहीं  है  ।  में  यह  बता  रहा  था  कि

 इस  नई  नीति  के  हमारे  मानचित्रों  wie  सूचियों  में  सर्वेक्षण  के
 जो

 परिणाम  दिखाये

 उनमें  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  नियंत्रित  प्रदेश  दिखाये  जायेंगे  शेष  क्षेत्र  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  अधीन

 होंगें  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  कई  वर्षों  के  प्रयत्नों  के  बावजूद  भी  सारे  देश  के  केवल

 पच्चीस  प्रतिशत  भाग  के  भूगर्भीय  vat  बन  पाये  क्या  माननीय  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  देश  के  शेष  भाग  का  जियोलॉजिकल  मैपिंग  करने  के  सम्बन्ध  में  कौन  से  विद्वेष  कदम  उठाये  जा

 रहे  हें  र  यह  कार्य  कब  तक  पुरा  हो  जायगा
 ?

 Fo  दे०  देश  भर  के  मिनरल्स  के  मुताल्लिक  जांच-पड़ताल  करने  नकदी

 तैयार  करने  में  बहुत  समय  लगेगा  |  में  नहीं  जानता  कि  जिस  भाग  के  नकदी  तैयार  हो  गए

 वह  ठीक  पच्चीस  प्रतिशत  लेकिन  बहुत  बड़ा  हिस्सा  जरूर  बाकी  है  ।  जेसे  जैसे  हमारे  भ्र पने  विशेषज्ञ

 a frrna  परसोनेल--तैयार  हो  जायेंगे  र  हम  खुद  काफी  तादाद  में  श्रौज्ञार  बना  वैसे

 वैसे  हम  यह  सर्वे  करने  का  काम  जल्दी  खत्म  कर  सकेंगे  |

 लक्ष्मीना  wea  में  रामजिन  सोने  की  खानें  छपा  ga  है  किन्तु  यह  रामगिरी
 सोने

 की  खानें  होना  चाहिय े।

 रामजिन सोने  की  खानें

 1*  १८९१.  श्री  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  २७

 क  REARS

 को

 पूछे  गये  तारांकित  संख्या

 १४७६

 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने

 की

 कपा

 क्या  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  ने  अनन्तपुर  जिले  में  रा  मजिन  सोने  की  खानों  की
 स्थिति  PE QL  में  उनके  बंद  हो  जाने  के  कोई  सवेक्षण  किया  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम
 नन  न»

 मूल  wast  में
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 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  कौर  (a).  आवश्यक  जानकारी
 देनेवाला एक  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  १२,  ध्रनुबन्ध  संख्या  ४]

 श्री  लक्ष्मीना
 :

 विवरण  से  यह  मालूम  होता  है  कि  एक  दूसरे  ही  का  उत्तर  दिया  गया

 हैं  क्योंकि  ये  उसी  जिले  के  गूटी  तालुक  में  रामपुरम्‌  सोने  की  खानों  के  एक  दूसरे  समूह  के  संबंध  में

 मुझे  हम  है  कि  भूतत्वीय  परिमाप  कमर  से  कम  यह  काम  PeUg—YY  के  मौसम  में  प्रारंभ करने

 का  विचार कर  रहा  मेरा  wet  बिलकुल  अलग  था  ।  यह  उसी  जिले  के  धर्माचरण तालुक  में

 रामगिरी  सोने  की  खानों  के  संबंध  में  था  a  सरकार  को  रामगिरी  की  सोने  की  खानों  के

 बारे  में  जानकारी  जो  ३०  वर्ष  तक  एक  यूरोपियन  कंपनी  के  प्रबंध  के  अधीन  चल  रही  थीं  प्रौर

 जहां  एकाएक  १९२०  में  काम  बंद  कर  दिया  गया

 श्री  के०  दे०  मालवीय :  जी  हां  ।  रामगिरी के  निकट  क्षेत्रों  में  काम  करने  के  लिये  REoy¥

 में  प्र चन् तपु  गोल्डफील्डस लिमिटेड  नाम  की  एक  कंपनी  बनायी  गयी  थी  कौर  बाद
 में

 वह  दो  हिस्सों

 में विभाजित कर  दी  गयी  थी  ।  एक  हिस्सा  मैसूर  की  ्  खानों  को  हस्तान्तरित  कर  दिया

 गया  था  जो  कोलार  की  सोने  की  खानों  के  लोगों  द्वारा  चलायी  जाती  हें  कौर  दूसरा  हिस्सा  अनन्तपुर

 गोल्ड  लिमिटेड  नाम  की  एक  कंपनी  को  हस्तांतरित  कर  दिया  गया  था  ।  नाथे  अनन्तपुर

 गोल्ड  लिमिटेड  तब  तक  काम  करती  रही  जब  तक  कि  १९२२  में  वह  बंद
 न  हूरो  दूसरा

 हिस्सा  मैसुर  की  नन्दीद्रुग  खानों  में  मिला  दिया  गया
 ।

 यह  इतिहास  सरकार  को  मालूम  है
 ।

 सेन्ट्रल  श्रार्डनेन्स  डिपो  के  सैनिक  कर्मचारी

 1*  १८६९२.
 श्री  जजवाड़े :

 श्री  चं०  देव

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सेन्ट्रल  ्राडनेन्स  डिपो  के  उन  भ्र सैनिक  कर्मचारियों  को  जो  दिल्‍ली

 छावनी  में  रहते  सेना-श्रधिकारियों  द्वारा  बहुत  कम  स्थान  दिये  जाने  के  कारण  बड़ी

 नाई  हो  रही  है
 ;  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  जी  हां  ।

 श्रावास  स्थान
 की

 श्रत्यधघिक  कमी  को  देखते  हुये  सरकार  ने  कुछ  चुने  हुए  स्टेशनों

 जिन  में  दिल्‍ली  भी  शामिल  प्रत्येक  स्टेशन  पर  १५  प्रतिशत  सैनिक  कर्मचारियों  के  लिये  मकान

 बनानें  का  निश्चय  किया  जो  केवल  ऐसे  कर्मचारियों  को  दिये  जायेंगे  जो  उन  स्टेशनों  पर  स्थायी

 रूप  से  स्थित हों

 श्री  भागवत जा  आजाद  :  सरकार  ने  भ्र भी  कितने  प्रतिशत
 कर्मचारियों

 को
 श्रीवास

 की

 सुविधाएं दी  हुई

 श्री  त्यागी  :  में  समझता  हूं  कि  शायद  ही  किसी  को  सरकारी  aaa मिला  gar

 वास्तव  में  वर्तमान  नियमों  के  भ्रनुसार  अ्रसैनिक  कर्मचारियों
 को

 रहने  का  स्थान  देने  के  लिय
 सरकार

 का  कोई  दायित्व नहीं  है  ।

 tae  अंग्रेजी  मे
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 शि

 कि  डिपो

 [  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  संघ  ने  कोई  अभ्यावेदन  किय  है  कि  इस  तथ्य  के  कारण

 में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों को  रेलगाड़ी  से  १०  से  १४  -  मील  की  दूरी से  जाना
 पड़ता  उन्हें  हाजिरी  के  लिये  डिपो  न  में  कभी-कभी  देर  हो  जाती  है  ?

 ध  त्यागी  :  यह  सब  अच्छी  तरह  से  समझा  जाता  कठिनाई  aa  है  कि  विभाजन  के
 बाद  सारे  भारत  का  दो-तिहाई  श्रावास  स्थान  पाकिस्तान  के  पास  चला  गया  है  प्रौढ़  तब  से  श्रीवास
 की  कमी  है  ।  राय-व्यस्क  में  तंगी  होते  हुए  भी  हम  ने  केवल  सैनिकों  के  ग्रा वास  के  लिये  पंचवर्षीय
 योजना

 में  २  करोड़  रुपये  gan  रख  दिय

 सरदार  इकबाल  दिल्‍ली  छावनी  में  कितने  यूनिट  बनायें  अफसरों  के  लिये
 कितने  कौर  अन्य  श्रेणियों  के  लिये  कितने  यूनिट  रक्षित  रखे  जायेंगे  ?

 श्री  त्यागी  :  इस  विस्तृत  ब्यौरे  के  लिये  मुझे  श्रलग  से  रचना  चाहिये  ।

 सऊदी  अरब  के  साथ  सांस्कृतिक  सम्बन्ध

 2583.0  श्री  दी०  चं०  दार्मा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  सऊदी

 के  साथ  सांस्कृतिक  संबंध  अधिक  घनिष्ट  बनाने  के  लिये  सरकार  ने  FEY —US  में
 क्या  कार्यवाही

 की

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  :  सरकार  ने  कोई  विशिष्ट  कार्यवाही  नहीं  की

 में  इतना बता  दूं  कि  भारत  a
 ग्रीस  के  साथ  सांस्कृतिक  कार्यवाहियों  की  वृद्धि  भारत  तथा  अन्य

 देवों  के  बीच  हमारी  सामान्य
 सांस्कृतिक  कार्यवाहियों की  वृद्धि  का  एक  रंग  है

 श्री दी दी०  चे  सांस्कृतिक संबंध  के  क्षेत्र  विशेषकर  इस  देश  के  दिक्षा  मंत्रालय
 की

 सामान्य  कार्यवाही  का  क्या  स्वरूप

 म०  मो०  दास  :  हमारी  सामान्य  सांस्कृतिक  कार्यवाहियों में  कई  बातें  जाती  हैं  ।

 कभी हम  दिक्षाविज्ञों  तथा  विशेषज्ञों  के  भारत  विद्या  कौर  दर्शन  तथा  अन्य  क्षेत्रों के  अपने
 विशेषज्ञों  के  शिष्टमंडल  भेजते  वे  ara  देशों  में  जात  भाषण  देते  कभी  कभी  उनके

 विद्वान  दोनों  देशों  के  बीच  मैत्रीपूर्ण  संबंध  बढ़ाने  के  लिये  इस  देश  में  art  हैं  ।

 श्री  दी०  do  दार्मा  :  पिछले  वर्ष  ऐसे  कितने  विशेषज्ञ  अरब  भेजे  गये  ate  कितने  विशेषज्ञ

 अरब  से  हमारे  देश  में

 1  डा०  म०  सो
 ०

 दास  :  प्रभी  हाल  सऊदी  प्रणब  के  बादशाह  कुछ  द्न्य  लोगों के  साथ  भारत

 ara  थे  किन्तु  जहां  तक  भारत  का  संबंध  मुझे  इस  प्रश्न  के  उत्तर  के  लिये  कि  कितने  लोग  वहां

 पूर्वसूचना की  आवश्यकता  है

 श्री  श्रीनारायण  दास
 :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  ee  ज़ा  रहे  हैं  कौर  यदि  तो

 कब  कौर  किस  लिये  ?

 Ho  सो०  दास  :  प्रधान  मंत्री  सऊदी  जा  रहे  हें  शर  वे  २४

 LEXS  को  जायेंगे  २८  सितम्बर  को  जब  गत  वर्ष  सऊदी  अरब  के  बादशाह  यहां  ७
 थे  तबर  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  को  निमंत्रण  दिया  उसी  को  पुरा  करने  वे  वहां  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  कामत
 :

 क्या  श्राप  भी  उनके  साथ  जा  रहे

 डा०  स०  मो०  दास
 :

 नहीं  ।

 अंग्रेजी
 में  ।
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 watt के  लिखित  उत्तर

 भारत  सेवक  समाज  में  छात्रों  द्वारा  भाग  लना

 1१८७१.  श्री  विभूति  मिश्र  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पिछली  गर्मी  छुट्टी में  भारत  सेवक  समाज  ने  विभिन्न  राज्यों  के  गावों  में

 जो पुर्ननिर्माण  कार्य  किया  उसमें  कितने  छात्रों  ने  भाग

 उन्होंने  किस  प्रकार का  कार्य  किया  ;  ate

 उन्हें  किस  हद  तक  सरकारी  कौर
 सार्वजनिक  सहयोग  प्राप्त  हुआ

 ?

 fire  उपमंत्री  स०  मो ०  से  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा

 जाता  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  संख्या  ४५

 राय-कर

 १८८०.  श्री  fro  बि०  चौधरी  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  को  gar  att  कि

 वर्ष  १९५२-५३  से  १६५५-५६  तक  मिदनापुर  जिले  से  कितना  राय-कर  प्राप्त

 eur ;

 इस  अवधि  में  विभिन्न  प्राय  वर्ग  के  लोगों  से  कितना
 ग्राहक  प्राप्त तर्या  ?

 site  श्रसेनिक  व्यय  मंत्री  म०  च०  मिदनापुर  जिले  से  कुल
 कर  इस  प्रकार  प्राप्त  :

 श  PEYR—YR ३  G.YR  लाख  रुपये

 .  REY 3-4  ७.१३  लाख  रुपये

 डे  PEYS—-YY  १०.११  लाख  रुपये
 है  ह  PEXY-XE  8.30  लाख  रुपये

 gt  VA.09  रुपय

 इस  भ्र वधि  में  विभिन्न  आय-वर्ग  में  खाने  वाले  लोगों  से  इस  प्रकार  भ्रामक  प्राप्त

 gar

 लाखों  मे ं)

 Se ee woec ae a ee oe ~
 १९४३-४४  १९४४-४५  १९४४-४६

 ees  ee थ

 २४,०००  रुपये से  अ्रधिक  वारिक

 राय  &3  ov  vl  €७  BRR

 १०,०००  रुपये  से  २४,६९६

 रुपये तक  की  R.5k  १०  र  2.08

 Y,000  रुपये  से  €,€€  रुपय

 तक  की  2,08  ह  RE  Qo  १.६६

 अन्य  ०  ,  ६०
 ys

 प्रे  ०  3८

 ae  श्रे  20  ११  €.  ३०

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राष्ट्रीय नेतायों  के  फोटो  चित्र

 [  ठाकुर  युगल  किशोर  सिह
 १८८७  श्री  भ्रस्थाना

 बाबू  राम  नारायण सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  सरकारी  कार्यालयों में  राष्ट्रीय yay
 नेतायों  के  जो  फोटो  चित्र  रखें  जानें  वाले  हूं  वे  किस  प्रकार  के  होने  चाहियें  इस  सम्बन्ध  में  क्या  विभिन्न

 मंत्रालयों  को  कोई  आदेश  दिये  गये

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ७  नहीं  दिये  गये
 a  |

 लोक  लेखा  समिति  का  सोलहवां  प्रतिवेदन

 1*  Msev  श्री  झूलन  सिह  :  क्या  गह-किये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  लोक  लेखा  समिति  के  सोलहवें  प्रतिवेदन  के  अंक  १  की  कंडिका

 स

 की  ग्र  आक्षित  किया  गया  है  जिसमें  अपराधी  अफसरों  के  विरूद्ध  अधिक  तेजी  से  कार्यवाही करने  की  सिफारिश  की  गई  है  ak

 यदि  तो  उपरोक्त  सिफ़ारिशों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही  है

 मंत्रालय  में  मंत्री  :  हा ं।

 सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  प्रश्ञासनीय  निगरानी  विभाग  के  ३१

 LEXS  को  समाप्त  होने  वाली  प्रविधि  के  प्रतिवेदन  में  दिया  guar  है  जिसे  गत  सत्र  में  संसद्‌  में

 प्रस्तुत किया  गया  था

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बुनियादी  शिक्षा

 *  Way.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों
 से

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  बुनियादी

 क्षा  का  प्रसार करने  की  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  gat  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ho  Ato  जी  att  बुनियादी शिक्षा  की  सिफारिश

 ग्रामीण  sire  नगरीय  दोनों  क्षेत्रों  के  लिये  की  गई  है  ।

 कायें  की  प्रगति  निम्न  विवरण  में  दी  हुई  है

 म  PEYY—-UG  म

 संस्थानों  की  संख्या  संस्कारों  की  संख्या
 जिन  ना  Ce

 १.  जुनियर बेसिक  स्कूल  .  रे  \9&  RE,  OE

 २.  सीनियर बेसिक  स्कूल  २५१  रद

 3.  NUE sS afaarer ~)  शिक्षकों  &  प्रशिक्षण  की  संस्थायें  १२४  YGQ

 ४.  बुनियादी  शिक्षा  के  ate
 में  २६.  १  लाख  ३८,  ०  लाख

 ——

 मल  wast  में
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 में  गम  पाती  क  स्त्रोत

 1*  १८६६.  श्री  गिडवानी :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  wie  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  कया  यह  सच  है  कि

 भूकम्प  के  कारण  कच्छ  के  म्यार  ताल्लका ह ज ८  के  समीप  खेंगरपुर

 ग्राम  के  पास  गमे  पानी  के  कुछ  स्त्रोत  कौर  ठंडे  पानी  का  एक  स्त्रोत  देखे  गये  हैं  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  नहीं  ।

 मेसर  विश्वविद्यालय

 *  १८९७.  श्री  मादिया  गौडा  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंसूर  विश्वविद्यालय ने  वर्ष  १६५५-५६  में  किन  प्रयोजनों के  लिये  भ्रनुदान  मांगे

 |  कितना  अ्रनदान  दिया  गया  तथा  उसे  किस  प्रयोजन  के  लिये  दिया  गया है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  स०  Alo  शौर  एक  विवरण  लोक-सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  १२,  wat  संख्या  ६

 पंजाब प्रौढ़  राजस्थान  में  तेल

 _
 १८६८.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हे  कि  पंजाब  राजस्थान  के  जैसलमेर  क्षेत्रों  में  रूसी  विशेषज्ञों  द्वारा

 की  गई  तेल की  खोज
 तथा

 गवेषणा  के  संबंध  में  स्थान  की  प्रारंभिक  जांच  पुरी  हो  गई

 यदि  तो  तेल  को  निकालने  के  लिये  छेद  करने  वाली  मशीनरी  कब  लगाई  जायेगी  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  मालवीय  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप

 द्वारा  एकत्रित  की  गई  विभिन्न  सामग्री  की  जांच  करने  कौर  तेल  के  संभाव्य  क्षेत्रों  का  श्रमण  करने  के

 बाद  रूसी  तेल  विशेषज्ञों ने  पंजाब  जैसलमेर (  राजस्थान  )  में  भी  शी  कर  खुदाई  करने  की  सिफारिश
 की  ।  ज्वालामुखी  क्षेत्र  में  एक  स्थान  चुना  गया  ह  ।

 वर्षा  ऋतु  समाप्त  होने  पर  दौर  मार्ग  का  निर्माण  समाप्त  होते  ही  ज्वालामुखी
 में

 तेल
 के  प्राप्त  होने  के  संभाव्य  स्थान  पर  छेद  करने  वाली  एक  उद्दीन  लगाने  के  लिये  उसे  वहां  ले  जाने  की

 व्यवस्था की  जा  रही  हे

 खुली  नाट्यशा ला

 1*  १८६९.  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  ने  उन  राज्य  सरकारों  गैर-सरकारी  संगठनों  को  प्रोत्साहन  दने  के  लिये  कोई  कार्यवाही
 की  हें  जो  खुली  नाट्यद्ालायें  बनाने  में  दिलचस्पी  रखते  हे  यदि  तो  कया

 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Ao  मो०  :  श्रम
 र

 समाज  सेवा  शिविर  योजना  के
 अन्तर्गत

 भारत  सरकार  राज्य  विश्वविद्यालयों को  दिक्षा  dear  में  खुली  नाट्शालाएं

 बनाने  के  लिये  एक  नाट्यशाला  के  लिये  भ्रमित  से  अधिक  QY,coc  रुपये  तंक  आर्थिक  सहायता  देती

 रही SS  a

 मूल  WR ग्रेजी  में
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 भूकम्पीय  क्षेत्रों  सर्वेक्षण

 1*१६००  श्री ब०  स०  मुक्ति  :  क्या
 प्राकृतिक  संसाधन  ate  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  भूकम्पीय  क्षेत्रों  का  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  यह  सर्वेक्षण  किस  समय  किया  गया  धा  कौर  इसके  परिणाम  क्या  हैं  ;

 भूकम्प  के  बारे  में  रेडियो  के  जरिये  अग्रिम  सूचना  देने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई
 ह

 _  प्राकृतिक
 संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  से  जिन  क्षेत्रों  में  भूकम्प

 हं  उनके  बारे  में  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  विभाग  द्वारा  की  गई  जांच  के  परिणाम  भारत  के

 भूतस्वीय  विभाग  के  सामान्य  वार्षिक  वृत्तांतों  में  प्रकाशित  किये  जाते  हें  ।  ये  वृत्तांत जनता  खरीद

 सकती  है
 ।

 भूकम्प  के  जाने  का  ठीक  समय  पहले  बताया  जा  सके  इसकी  प्रगति  भूकम्प  विज्ञान  में  नहीं

 हुई  है  यद्यपि  उन  भूकम्पीय क्षेत्रों  का  पता  लग  सकता  है  जहां  भूकम्प  के  की  संभावना  होती  है  ।.

 सोवियत  खान  चिदेषज्ञ

 1१६०१.  श्री  दी०  do  शर्मा  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सोवियत  खान  विशेषज्ञ  ने  ताम्बा  खनन  उद्योग  के  बारे  में  कोई  सिफारिशें  की

 न
 \

 }

 तो  क्या  भारत  सरकार  ने  उन  सिफारिशों
 पर

 विचार  कर  लिया

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  (sito  के०  दे  :
 श्र  हा ं।

 पुस्तकों  की  प्रदान

 1*  १६०२.  श्री  श्रीनारायण दास  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PENG  में  प्रायोजित की  जानें  वाली  भारतीय  पुस्तकों  की  प्रदर्शन के

 पूर्ण  पहलू  कया  हैं  ;

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  योजना
 तैयार

 की  गई  है  ;  ग्रोवर

 इस  प्रदर्शनी  पर  अनुमानतः  कितना  व्यय  होगा
 ?

 उपमंत्री  Ho  मो०  कौर
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता है  ।  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  संख्या  ७]

 लगभग  ५३,५००  रुपये
 ।

 राष्ट्रीय  मानचित्रावली

 1१९०३.  श्री  ब०  स०  कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भौतिक  site  प्रादेशिक  पतलूनों  के  साथ  एक  राष्ट्रीय  मानचित्रावली  तैयार
 करने

 के  लिये  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 अकथ तैयार  करने  पर  अनुमानतः
 कितना  व्यय  होगा ?.  ह राष्ट्रीय  मानचित्रावली

 प्रंग्रेजी में  .
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 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  राष्ट्रीय  मानचित्रावली एक
 नाम  का

 एक  संगठन  गठित  किया  गया  है  शरर  राष्ट्रीय  मानचित्रावली  में  समाविष्ट  किये
 जाने  वाले
 ।  राष्ट्रीय नक्शा  में  बताये  जाने  के  उद्देश्य  से  इस  कार्य  से  संबंधित  जानकारी  एकत्र  कीजा  रही है

 मानचित्रावली  के  प्रारंभिक  हिन्दी  संस्करण  के  लिये  भी  नक्शे  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इसा  पर  निर्माता  ८०  लाख  रुपये  व्यय  होंगे
 |

 माध्यमिक  स्कूलों  में  हिन्दी

 [R¥Ro.
 श्री  रामकृष्ण

 :  क्या  शिक्षा  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सभी  हिन्दी  भाषी  राज्यों  ने  माध्यमिक  स्कूल की  दिक्षा  में  हिन्दी  को  एक  श्रीनिवास

 विषय  बना  दिया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  अ्रहिन्दी  भाषी  राज्य  कौन  से  हैं  जिन्होंने  माध्यमिक दिक्षा  में  हिन्दी

 को  एक  श्रनिवायं  विषय  नहीं  बनाया  है  ;

 इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  है
 ?

 उपमंत्री  स०  मो०  (77)  अ्रहिन्दी  भाषी  राज्यों  से  जानकारी
 मांगी  गई  है  यथाशीघ्र  दे  दी  जायेगी  ।

 श्रीराम  में  बहु प्रयोजनीय  स्कूल

 1१४२१.  श्री  देवेन्द्र
 नाथ

 सर्मा
 :  शिक्षा  मंत्री  एक  ऐसा  विवरण  सभा-पटल

 पर  रखने

 की  कृपा  करेंगे  जिसमें  श्रीराम
 के

 उन  बहुप्रयोजनीय स्कूलों  के  नाम  जिनके  लिये  वर्ष
 geyy—

 में
 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  TaaT  PEYE—YU  में  दी  तथा  प्रत्येक के  लिये  मंजूर  की  गई

 राशि  दी  हुई  हो
 ?

 1  शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो०  १५  स्कूलों  को
 बहु्योजनीय  स्कूल  बनाने att

 संबद्ध  योजनाओं
 के

 लिये  वर्ष
 PEXY—  में  श्रासाम  सरकार  के  लिये  केन्द्रीय

 १९,९५,€३९  रुपये का  एक  अनुदान मंजूर  किया  था  ।  केन्द्रीय  saad  से  सहायता  लेने  वालें  स्कूलों

 के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  जानकारी  मांगी  गई  है  ai  यथाशीघ्र  उपलब्ध  कर  दी  जायेंगी  ।

 PERG—UE  के  लिये  भ्र भी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं
 ।

 गढ़वाली  सैनिक

 १४२२.  श्री  भक्त  दत  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  ८  १९४५६  के  तारांकित प्रश्न  संख्या

 घ्  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  बात  की  पूरी  छानबीन  कर  ली  गई  है  कि
 १०,७५१

 रुपये
 ३  art की

 के  बाद  पेशावर  काण्ड  के  गढ़वाली  सैनिक  का  कुछ  भी  ay  नहीं  रहेगा  ;

 जिस  धनराशि  को  श्रदा  करने
 के

 TERT  दिये  गये  हैं  उसका  कितना  भ्रंश  किस  मद  से
 संबंधित है  ;

 जिन  ५६  सैनिकों  को  नौकरी  से  बर्खास्त  किया  गया  था  उनके  नाम  श्र  रेंक

 हैं
 ;
 i

 ———  शेप

 wast  में



 १८८४  लिखित  saz  ७  सितम्बर  PELE

 क्या

 जिने  १७
 सैनिकों  को  कारावास  का  दंड  दिया  गया  था  उनके  नाम  कौर  रैंक

 ह

 )  उन  गढ़वाली  सैनिकों  मे  से  प्रत्येक  को  उपरोक्त  स्वीकृत  धनराशि  में  से  भ्रलगं-ग्रलगं

 कितनी रकम  दी  जा  रही  है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  गढ़वाली
 सैनिकों

 के  लिये  लेखांकन  द्वारा

 भ्र धिक ृत  राशि
 १०,७५१

 रुपये
 १

 है
 ।  लेखांकन से  इस

 बात
 का  भी  समर्थन  हो  चुका  है  कि

 दोष  कुछ  भी  देना  नहीं  रहेगा  ।

 मदक्रम से  इस  राशि  का  विभाजन इस  प्रकार  है
 :--

 Ro  तरा ०  पा०

 वतन  2,000  20 0

 वस्त्र-भत्ता  रद  २.  ०

 स्थगित  वेतन  Yoo G, Yok

 तथा  एक
 विवरण  जिसमें

 श्रावक  सूचना  दी
 गई  लोक-सभा

 के  पटल
 पर  रखा  हैं  ।  पदच्युत  सत्यापित  संख्या  VE  है  ।  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध

 संख्या  ी

 औद्योगिक  वित्त  निगम

 1१४२३.  श्री  कृष्णा चा यं जोशी  :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 प्रौद्योगिक  वित्त  निगम ने  वर्ष  PENQ~—NY  में
 श्र  तक  कुल  कितनी  ऋण  राशि

 मंजूर

 ्

 कुल  कितनी  राशि  दी  गई  है

 कितने  झ्रावेदन-पत्र प्रस्वीकृत  किये  गये  ?

 शर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री
 (ait

 झ We
 चे  :  ) arene fac fara वित्त  निगम

 द्वारा  १-४-१९५६  से  VV—-G— VEU
 तक

 की  धम  7,€%, 40,000  रुपये  की  राशि के  ऋण

 मंजूर  किये
 गये

 BZ, FEES AUREL  रुपये
 ।

 चार

 औद्योगिक  ऋण  ate  विनियोग  निर्गम

 1१४२४.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 आद्योगिक  ऋण  ate  विनियोग  निगम  ने  वर्ष  —-49 FA WT में  aa  तक  कुल  कितनी

 राशि  मंजूर  की  तथा  दी  है  ;

 उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  हें  जिन्हें  उक्त  ऋण  दिये  गये  हैं
 ?

 मूल  मरंग्रेजी  ्य [|
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 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  श्र०  चं०  :  ate  भ्रपेक्षित

 कारी  wal  उपलब्ध  नहीं  है  निगम  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  समाप्त  होने  पर  ही  उपलब्ध  होगी  ।

 बचत

 1१४२४. श्री  कृष्णाचार्य  जोशी  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्वेच्छित  अल्प
 बचत  योजनाश्रों  के  अन्तर्गत  इस  समय  काम  करने  वाले  अधिकृत  श्राभिकताओं  की  राज्यवार  कुल
 संख्या  कितनी  है  ?

 t  राजस्व  श्र  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्रो  चू ०  ट  अधिकृत  अझभिकर्ताओं  की  राज्यवार

 संख्या  १९५६  तक  इस  प्रकार  है  ed

 Ro (१)  शभ्रजमेर

 (२)  ६. हैं  १३०

 (३)  श्रीराम  १

 4% (४)  बिहार

 (५)  बंबई  {Rov

 (६)  कुर्ग

 ge (७)  कच्छ

 (5)  दिल्‍ली  98
 a

 (&)  हैदराबाद  १०

 रे  ३७ (१०)  मद्रास

 (११)  मध्य  भारत  १६२

 (१२)  मध्य  प्रदेश  कौर  भोपाल  Req

 ow (१३)  उड़ीसा

 (१४)  पेप्सू
 च्

 aX

 (१५)  पंजाब  oR

 (१६)  राजस्थान  ३२०

 |  ३  देरे (१७)  सौराष्ट्र

 (5)  श्राविका-कोचीन  है है

 (१९)  उत्तर  प्रदेश  विजय  प्रदेश  -  89,836

 8,283 (२०)  पश्चिमी  बंगाल

 (२१)  राज्य
 हद

 कुल  योग  २२,८०३

 मूल  अंग्रेजी  में



 Qa5%  लिखित  उत्तर  १९५६

 त्रावणक़ोर-कोचीन  राज्य  परिवहन  विभाग

 1 १४२६.  श्री  कामत
 :  क्या  गह-किये  मंत्री  १८  जुलाई ्  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ११२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रावणकोर-कोचीनराज्य  परिवहन  विभाग  att  कुछ  समाचार-पत्रों  के  प्रबन्धकों  के

 ब्लीच  जो  पारस्परिक  व्यवस्था
 थी

 क्या  उसे  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ;  wie

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 मंत्रालय
 में

 मंत्री  :  नहीं ।

 यह  मामला ae  भी  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन है

 जम्मू  तथा  काश्मीर को  ऋण

 Vv. at श्री
 कामत

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  १८  १९५६

 को  पूछे  गये
 अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  ७०  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अपेक्षित  जानकारी  को  सभा नप टल पर

 कब  रखा  जायेगा ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  :  अपेक्षित  जानकारी  २७  १९४५६  को

 सभा-पटल  पर  दी  गयी  थी  ।

 स्मारक

 Texas.  श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :  क्या  दिक्षा  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  PEYY—NE

 में  पंजाब  राज्य  के  राष्ट्रीय  महत्व  के  स्मारकों  के  संधारण  पर  कुल
 कितना  खर्चे द्  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  स०  मो ०  :  RE, REC 2 2-0  रुपये  जिनमें

 चोरियों  पर  किया  गया  खच  भी  सम्मिलित  है  ।

 मिलिट्री  डेरी  ध्

 १४२९.  श्री  बाल्मीकी
 :

 कया
 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 a
 देश  में  कितने  मिलिट्री  डेरी  ort  हें  ak  इस  समय  किन-किन  स्थानों  पर  चल  रहे

 उनमें  कितने  दूध  देने  वाले  पशु

 (7)  प्रति  दिन  कितना  दूध  सप्लाई  हो  जाता  है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  :

 गया हैं  ।  परिशिष्ट  १९,  भ्रनुबन्ध  संख्या
 से

 (7)  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 सड़क  सम्बन्धी  गवेषणा-करायें

 FEeRo.  श्री  कृष्णाचार्य जोशी  :  कया
 प्राकृतिक  संसाधन  श्र  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 eut  में  राज  तक  सड़क  गवेषणा  सम्बन्धी  कौन  कौन  से  मुख्य  कार्य

 प्राकृतिक
 संसाधन  मंत्री  दे०  :

 अपेक्षित  जानकारी  देनेवाला एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता
 परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  go]

 tae  भ्रंग्रेजी में



 ७  XG  लिखित  उत्तर  Macy

 मेकेनिकल  इंजीनिर्यारग  इंस्टीटयूट

 सरदार  इंकबाल  fag

 ar  सरदार  श्रकरपुरी

 व्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  €  reyes  को  पूछे  गये  प्रता  रोहित
 प्रश्न  संख्या ८११  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  वह  संस्था  स्थापित हो  गयी

 1  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  नही ं।

 भारत  को  सडकों  का  मानचित्र

 1१४३२.  थी

 geared

 जोशी :  क्या  प्राकृतिक संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारत  की  सड़कों  का  एक  मानचित्र  तैयार  किया  गया  है  wit

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी
 ?

 1  प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०
 to

 :  जी  भ भारतीय  भू परिमाप

 द्वारा  REXo  में  भारत की  सड़कों  का  एक  4) aTaf aa  sestfara  लिया  गया

 उस  मानचित्र  को  wa  परिवर्तित  किया  जा  रहा  है  |  जब  वह  नया मानचित्र तैयार

 हो  तो  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 कलाकारों  को  सहायता

 1१४३३.  श्री  मु०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  संगीतज्ञों  तथा  कलाकारों
 को

 विदेशों  को  जाने  के  लिये  कोई  सहायता दी

 गयी हैं  ;

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  को
 ;

 शर

 (7)  वे  व्यक्ति  किस  किस  car  को  गये  थे
 ?

 1  दिक्षा  उपमंत्री  म०  मो०

 तथा  १९५५  तक
 की

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  संख्या  ११]

 विदवविद्यालयों में में  शिक्षा  का  माध्यम

 1१४३४.  श्री  मीडिया  गौडा  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन
 किन  विश्वविद्यालयों

 में  उनके
 राज्य  की  भाषाओं  को  शिक्षा

 का  माध्यम  बना
 गया  हैं  ;

 उन  में  से  ऐसे  विश्वविद्यालयों  के  नाम  जहां  पाद्य  gee  राज्य  की  भाषा  में  तैयार

 गई  हें या हो  रही  हैं  ?

 शिक्षा
 उपमंत्री

 म०
 सो०

 :  शौर  (a).
 विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  ह  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध
 संख्या  १९

 or
 watt  में



 १८८८  लिखित  उत्तर  ७  PaUR

 पुरातत्वीय महत्त्व  की  वस्तुएं

 १३५  t  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 गढ़वाल  जिले  में  जोशीमठ  से  ३०  मील  के  अंतर  पर  मलारी  में
 ११,२५०  Fe  की  ऊंचाई  पर  शेख  राज्य-कालीन  समाधि  का  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  खुदाई  से  प्राप्त  इन  वस्तुओं  से  इतिहास  पर  क्या  प्रकाश  पड़ा  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  का०  लें
 :  जानकारी  इकठ्ठी

 की  जा  रही  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 त्रिपरा  में  श्रनसचित  जातियों  का  कल्याण  कार्य

 1१४३६.  श्री  दीदार  देव :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  त्रिपुरा  में  केवल  अनुसूचित  जातियों के  लिये  शिक्षा

 स्वास्थ्य  सनौर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ;

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिये  वह  धन  पर्याप्त  था  AT

 यदि  तो  सरकार  मांग  की  पूति  के  लिये  कया  कार्यवाही  करेगी
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  ७,०००  रु०  ।  यह  व्यय  प्रथम

 वर्षीय  योजना  के  प्रतिम  वर्ष  में  हुआ  था

 |
 इस  मद  में  पहिले  कोई  व्यय  न नहीं  किया  गया  है  |

 जी  इस  वर्ष  के  लिये
 ।

 ्  राज्य  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उनके  कल्याण  के  लिये  दो  लाख  रुपये  का  उपबंध

 किया गया  है

 सोना

 TLR  श्री  fro  बि०  चौधरी  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री

 यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिमी  बंगाल  में  उन  क्षेत्रों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  जहां  जलोढ  सोना

 उपलब्ध है  ;

 यदि  तो  वे  कौन-कौन  क्षेत्र  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  क े०  दे०  मालवीय  एक  विवरण  जिसमें

 भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  सभा-पटल पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  १२,  अनुबन्ध  संख्या

 १३)

 मनी पर  में  निगरानी  पदाधिकारी

 1१४३८.  श्री  रिशांग  किशिंग
 :

 कया  गृह-कायरें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  मनीपुर
 की

 सरकार  ने  झपने  मुख्य  सचिव  को  मनीपुर  में
 शादी  को  रोकने  के  लिये  फिर  निगरानी  पदाधिकारी  नियुक्त  किया  है  ;

 यदि  तो  नियुक्ति  से  अब  तक  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  शर

 उच्च  पदाधिकारियों  watt  मुख्य  सचिव  तथा  उससे  भी  उच्च  पदाधिकारियों
 के  बारे

 रे  में  कौन-कौन  पदाधिकारी  पता  लगाने  के  लिये  Lal  हैं

 ?

 मूल  अंग्रेजी में



 ७  PENS  लिखित  उत्तर  १८७६

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में
 मंत्री  मनीपुर  सरकार के  मुख्य  सचिव

 निगरानी  पदाधिकारी  नियुक्त  हुये  हैं  ate  प्राजक  उनके  कत्तव्य  हें

 (१)  ग्रावईयकता  होने  पर  भारत  सरकार  को  जानकारी देना

 (2)  मनीपुर  सरकार  को  ऐसी  कोई  भी  प्राविधिक  सहायता  देना  जो  ऐसे  मामलों  को  शीघ्र

 निबटाने  के  लिये  मणिपुर  सरकार  द्वारा  मांगी  जाये  ;

 (3)  निगरानी  के  मामलों  में  भारत  सरकार  कौर  मणिपुर  सरकार  के  बीच  सम्पर्क  अधिकारी

 के  रूप  में  काम  करना  |

 जिन  मामलों  में  अनुशासनीय  कार्यवाही  की  होती  है  उनका  पता  केवल

 निगरानी  पदाधिकारी  द्वारा  नहीं  लगाया  जाता  ।  जहां  कहीं  कोई ऐ ऐसा
 मामला  होता  ह  तुरंत  इसकी

 सूचना  निगरानी  पदाधिकारी  की  दी  जाती है  कौर  वह  उनके  वारे  में  शीघ्र  कार्यवाही  का  किया

 जाना  सुनिश्चित  करता  है  |

 क्योंकि  मुख्य  सचिव  ate  उसकी  श्रेणी  के  पदाधिकारी  तथा  इससे  ऊंची  श्रेणी  के

 पदाधिकारी  प्रथम  श्रेणी के  पदाधिकारी  होते  इसलिये  उनके  विरुद्ध  श्रनुद्ासनीय  कार्यवाही  राष्ट्रपति
 द्वारा की  जाती हैं  ।  ऐसे  मामलों  संबंधी  कार्यवाही  गह  मंत्रालय  के  निगरानी  पदाधिकारी  दारा

 की  जाती

 सरकारी  कर्मचारी

 1१४३६.  श्री  सिक्यांग  किलिंग  :  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जनवरी  geyuy  से  जुलाई  १९५६

 तक  सफीपुर  के  मुख् याय कत  ने

 संघ
 लोक  सेवा

 आयोग

 के  परामर्श  के  बिना  मणिपुर
 र  की  सेवा  में  कितने  श्रेणी  १,  २  ३  के  wea

 पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  की  ;

 उपरोक्त  श्रेणियों  के  कितने  स्थायी  पदाधिकारियों को  प्रत्यावतित  करके  अस्थायी

 बनाया  गया  wie

 इसके  क्या  कारण  है
 ?

 गृह-कार्य
 मंत्रालय  में  मंत्री  :  से  झ्रपेक्षित  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 फाइलों  का  खोया  जाना

 1१४४०.  श्री  रीडिंग  किलिंग  या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि
 मनीपुर

 सचिवालय  के  विधि  तथा
 गृह  विभाग  की  दो  महत्वपूर्ण

 जिनका  संबंध  मनीपुर  जेल  में  स्टाक  के  बड़े  भारी  प्रभावों
 से  नहीं  मिल

 रही  हैं

 यदि  तो  यह  कैसे  gare  ;  ग्रोवर

 क्या  सरकार ने  इस  मामलें  की  आंच  करने  के  लिये
 कोई  उच्च

 पदाधिकारी  नियुक्त
 किया  है  या  करेंगी

 ?

 मंत्रालय में  मंत्री  :  यह  सच  नही ंहैं
 कि  मनीपुर  राज्य

 जेल  में

 जब  कि  डा०  रा०  सी०

 a

 जेल  अधीक्षक  स्टारों के  अभाव  संबंधी  मनीपुर  सचिवालय  की  कोई

 गुम  हो  गई  हू

 मौर  me  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 a

 मल || ८५  अंग्रेजी
 में
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 सनी पर  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  arma

 1१४४१.  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सितम्बर  १९५२
 से

 दिसम्बर  ae Of
 तथा  जनवरी  १९५५  से  जुलाई  ge4S  तक

 सालों  में  मनीपुर  के  मुख् याय क्त  ने  मनीपुर  के  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कितनी  कार्यवाहियां

 उपरोक्त  दो  सालों  में  कितने  मामलें  निकाये  गये  ;

 कितने  कर्मचारियों  को  विभागीय  arn  पर  दंड  दिया  गया  तथा  उनके  अपराध

 क्या  थे  ;

 क्या  यह  सच है  कि  मुख्या युक्त  ने  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद
 स्वमंविशगीय

 वाही  यद्यपि  ऐसी  साबित  विभागीय  प्रभारी  झ्र धिक री  को  प्रदत्त  की  गई ई  ट

 (=  नया  यह  सच  हैं
 कि

 मनीपुर
 का

 near  सरकारी  कर्मचारियों  को  दंड  देने  बाला
 प्राधिकारी  तथा

 मनीपूर  राज्य  परिवहन
 में  विभागीय  कार्यवाही के  मामले

 में  श्रपील  बनने  वाला  प्राधिकारी  भी  है  ;  ate

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 गह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री

 कहां से  कहा  तर्क  विभागीय  कर्मचारियों  की

 सख्या

 (१)  १९५२  RaYY  द्न्य

 (२)  2e¥Y  १९५६  १२

 निबटाये गये  मामलों  की कहां से  कहां  तक
 सख्या

 शुन्य (१)  PEXR  Feu

 GUY  CEYL (२)

 कर्मचारियों  को  विभागीय  रूप  से  दंड  दिया  गया  तथा  उनक  निम्न हैं छ

 सुरक्षित  बन  वनाधिकार  बसा ग्रो  की  अनुमति  देना

 अपने  प्रभाराधीन  की  परिवहन  गाड़ियों  को  ठीक  बनायें  रखने  को  सुनिश्चित  करने

 म  अ्रसफल  रहना

 (3)  प्रशासकीय  अनुमति  तथा  टेक्नीकल  स्वीकृति  के  बिना  काम

 (6  विद्यमान  स्थायी  अनुदेशों के  श्र  ata  श्रीराम देय  के  बिना  बहुत  बड़ी  मात्रा

 में  चावल  का  किसी  उचित  कारण  के  बिना  ax  बैंक  को  भेजे  बिना  अपने

 पास  बहुत  अधिक  रुपया  ग्रसित  भुगतान नक
 ी  का  ठीक  लेखा  रखने

 में  सफल  ee

 मूल  अंग्रेजी
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 (¥ (<

 )  महत्वपूर्ण  कागजों  के  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  का

 ६)  काम  पर  अनुपस्थिति
 की

 पूर्व  अनुमति  के  बिना  भ्रनुपस्थित  रहना
 तथा

 इस
 काल

 में  हड़ताल  कौर  राजनीतिक  प्रदर्शनों  में  भाग  लेना  ।

 जी  उपरोक्त  (२)  में  उल्लिखित
 १२  मामलों

 में  से
 ११  मामलों

 दिये  गये  दंड  या  संबंधित  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध
 कार्यवाही

 करने  के  लिये  विद्यमान  नियमों

 के  अधीन  दक्ष  प्राधिकारी  मुख्या युक्त  हैं  |  दूसरे  मामले  में  विभागाध्यक्ष  के  परामर्श  से  विभागीय

 कार्यवाही  की  गई  थी  ।

 झ
 |  चट्  )  जार  (a).  नहीं  ।

 मणिपुर  सचिवालय  के  किसी  भी  श्रेणी
 ३  या

 ४
 के  कमेंचारी के  लिये

 मुख्या युक्त  दंड  देने  कपिल  सुनने  वाला  अधिकारी  नही ंहै  ।  मनीपुर  राज्य
 परिवहन

 विभाग

 के  मामलें  केवल  प्रबन्धक  तौर  सह-प्रबंधक  के  लिये  मुख्या युक्त  को  विद्यमान  नियमों  के  भ्रन्तर्गत

 दंड  देने  ate  कपिल  सुनने  दोनों  का  अधिकार  क्योंकि  राज्य  परिवहन में  विभागाध्यक्ष  का  कोई

 पद  नहीं है  ।

 लन्दन  स्थित  भारतीय  हाई  कमिशन  द्वारा  किया  गया  भुगतान

 ९
 र् CER  श्री  रघुनाथ  fag:  नया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ब्रिटेन

 स्थित

 भारतीय  दूतावास  ने  सन्‌  PEYY—-4S  में  विदेशी  बैंकों  द्वारा  कितना  भुगतान  किया  है

 वित्त  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  :  2eYY  से  जून  SEXES  तक

 के  वर्ष  में  लगभग  y9  करोड़  रुपये  ।  PEYY-¥  क  वित्तीय ag  के  आंकड़े  प्रभी  उपलब्ध

 नहीं हैं

 हरिजन  दिवस

 TRVes  श्री  ब०  स०  मत्त  क्या  गिरह-कार्यो  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 कौन  कौन  राज्य  प्रतिमास  हरिजन  दिवस  मनाते
 हें  ;  अ्रौर

 इन  हरिजन  दिवसों का  यदि
 कोई  कार्यक्रम  तो  कया

 है
 ?

 we  जानकारी  एकत्रित  की  जा गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 रही  हैं  तथा  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 कलकता  में  विज्ञान  तथा  उद्योग  अजायबघर

 १४४४.  श्री  रि०  क्रू ०  दास  :  क्या  प्राकृतिक संसाधन  शौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 »
 विज्ञान  तथा  उद्योग  अजायबघर बनाने

 क्या  यह  सच  हूं  कि  सरकार  ने  कलकत्ता  में  एक
 का  विनिश्चय  किया  है  ;

 यदि  तो  इसका  स्थान

 यह  कंब  बनाया  जायगा ;

 इस  पर  लगभग  कितना व्यय  होने  की  संभावना  है  ;
 शौर

 Sm
 (=)  त्व

 तक  कितना  art  हुआ  है  ?  क

 मूल  अंग्रेजी  मे



 P5eR  लिखित  उत्तर  दरबार  ७  १९४६

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  दे०  :  से  वैज्ञानिक  तथा

 प्रौद्योगिक  गवेषणा  परिषद  का  विचार  कलकत्ता  में  बिरला  पार्क
 में  एक  उद्योग  अजायबघर  बनाने

 का  जिसे  श्री  जी०  डी०  बिरला  ने  दान  दिया  परिषद  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्य
 के  लिये  २०  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  किया  गया  है  तथा  परिषद  अजायबघर  बनाने  के  संबंध  में  प्रारंभिक

 प्रबन्ध  कर  रही  है  ।

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग

 थ्री  कठ  क०  दास  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न (#)  कितने  निवृत  पदाधिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैं  तथा  |  ह  समय  आजकल  विश्वविद्यालय

 भ्रनुदान  आयोग  में  काम  कर  रहे  हैं  ;  कौर

 उनमें  से  कितने  पदाधिकारियों की  arg  साठ  वर्ष  हो  गई  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  सर  Ato

 एक

 दाला का  पेटियां

 (  ठाकुर  युगल  किशोर  fag

 1१४४६.  श्री  अस्थाना

 रामनारायण  सिंह

 क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  झोर  दिलाया  गया  कि  बिहार  के  विधान  सभा
 सदस्य  श्री  कामाख्या  नारायण  सिंह ने  बिहार  सरकार  के  पदाधिकारियों  के  समक्ष  यह  प्रदर्शित

 किया  था  शलाका  पेटियां  मुहर  को  तोड़े  बिना  ही  खोली  जा  सकती  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  wie  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  कि  झाला का

 पेटियां  कागज़  की  महर  को  तोड़े  बिना  खोली  जा  सकती  ?

 विधि  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्थ  मंत्री
 विश्वास  )  :  ठाकर  युगल  किशोर  fag

 विधान  सभा  सदस्य  कामाख्या  नारायण  सिंह के  इस  दावे के  बारे  में  निर्वाचन  आयोग से  पत्र-व्यवहार

 कर  रहे  हैं  कि  वह  मुहर  तोड़े  बिना  ही  शलाका  पेटियां  खोल  सकते  हैं
 ।

 ग्रा योग  इस  दावे  को  ठीक

 नहीं  मानता  परन्तु  उसने  ठाकुर  युगल  किशोर  सिंह  से  प्रार्थना  की
 है

 कि  वह  बिहार  के  मुख्य

 निर्वाचक  पदाधिकारी  के  समक्ष  श्री  कामाख्या  नारायण  सिंह  के  दावे  के  प्रदर्शन  का  प्रबन्ध  करें
 |  भारत

 सरकार  को  विदित  नहीं है  कि  श्री  कामाख्या  नारायण  सिंह ने  ali  तक  ऐसा  कोई  प्रदर्शन  किया  है

 या नहीं ।

 aa  तक  निर्वाचन  आयोग  के  समक्ष  किया  गया  उन व्यक्तियों  का  प्रत्येक  प्रदर्शन  जो

 मुहर  तोड़े  बिना  दाल का  पेटियों  को  खोलने  का  दावा  करते  रसूल  रहा  हैं  ।  फिर  आयोग

 शलाका  पेटियों  में  सुधार  करने  संबंधी  किसी  भी  सुझाव  का  स्वागत  करेगा  कौर  उन  पर  विचार  करेगा  ।

 अनुचित  जातियों  के  लोगों  के  लिये  सुविधायें

 1१४४७.  श्री
 ब०

 स०  मुक्ति  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 (#)

 नया  अनुसूचित  जातियों
 के

 लिये
 पीने  के

 पानी  के  कूचों

 के  खुदाने

 और  प्रार्थना

 मंदिरो

 के  बनाने  का  कार्यक्रम  चालू
 है  या  बनायें जा  रहे  हैं

 THA  sat  में
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 (  यदि  तो  इसके  लिये  ceyy—ve  में  कितना  धन  नियत  किया  गया  अर

 सहायता ली  जाती  है
 ? क्या  इस  कार्यक्रम  में  तौर  गेर-सरकारी  एजेंसियों

 मंत्रालय  में  मंत्री  जी

 पीने  के  पानी  के  कुर्ते  खोदने  के  लिये  5,e&,000  रुपये  श्र  प्रार्थना  मंदिरों के  लिये

 2,328,000 रुपये  | केन्द्रों  सहित

 इस  कार्यक्रम  की  कार्यान्वित में  पिछले  वर्ष  तक  कुछ  गैर-सरकारी
 संस्थाओं

 की  सहायता

 ली  गई  थी  ।
 परन्तु

 द्वितीय  योजनाकाल  दोहरे  काम  से  बचने  के  लिये  कार्यक्रम  पूर्णरूपेण  राज्य

 सरकारों  द्वारा  ही  कार्यान्त्रिति  किया  जायेगा  |

 लखनऊ  अजायबघर

 १४४८.  श्री  भक्त  ददन  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  के  द्वारा  लखनऊ  में  एक
 घर  की  स्थापना  की  गई  हे  ;

 )  यदि  तो  उसका क्या  उद्देश्य  कौर

 उस  पर  (  )  a  चालू  कितना  व्यय  gat  है  या  होने

 वाला  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  मे  दे०  मालवीय )

 शअ्रजायबघर  खोलने  से  वहां  के  रहने  वालों  की  खनिज  पदार्थों  के  विषय  में  जानकारी
 बढ़ेगी  श्र  वे  देश  में  पाये  जाने  वालें  खनिज  भंडारों  को  खोजने में  सहायता दे  सकेंगे  |

 प्रजा यब घर
 खोलने

 के  लिये  कोई  अलग  धन  नहीं  दिया  गया  है  भारतीय  भूगर्भीय
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 वित्त  तथा  लोहा  कौर  इस्पात  मंत्री  कृष्णमाचारी )  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  की

 में  निम्न  वक्तव्य  न

 भारत  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  निकोशिया  से  रायटर  एक

 समाचार  देखा  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रमडलीय  अमरीकी  फ्रांस  की  साइप्रस  में

 ठहराई  गयी  सेनाओं  की  उपस्थिति  के  लिये  उपबन्ध  करने  वाला  एक  अ्रौपचारिक  एक  प्र साधारण

 सूचना  पत्र  में  प्रकाशित कर  के  प्रावकश्यकता पड़ने  पर  प्रम  री  राष्ट्रमंडलीय
 शर  फ्रांस  की

 को  साइप्रस  में  रखने  के  लिये  ब्रिटेन  ने  रास्ता  साफ  कर  दिया  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  इस

 वक्तव्य  में  राष्ट्रमण्डलीय  देशों  के  नामों  का  अलग  अलग  उल्लेख  किया  गया  हे  श्र  इनमें  भारत  भी

 सम्मिलित है

 भारत  सरकार  के  पास  इस  विषय  में  कोई  सरकारी  या  wey  जानकारीਂ  नहीं  है  ौर  न  उसे

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  संवाद  मिला  भारत  सरकार  ने  उस  सरकारी  प्र साधारण  सूचनापत्र  में  प्रकाशित

 घोषणा  को  नहीं  देखा  हे  जिसमें  कि  यह  उस  समाचार  के  अनुसार  बतायी  गयी  है  ।

 चूंकि  ब्रिटिश  सरकार  से  सरकारी  रूप  से  कोई  संवाद  नहीं  प्राप्त  उ्ञ्ा  है  और  प्रकाशित  समाचार
 में  उल्लिखित  सरकारी  सूचनापत्र  में  निहित  कथित  घोषणा  को  हमने  देखा  नहीं  हे  कौर  लन्दन  स्थित

 हमारे  उच्च ग्रा युक्त  भ्रमणा
 भारत  स्थित  ब्रिटेन के  उच्च ग्रा युक्त  से  हमें  कोई  जानकारी नहीं

 प्राप्त  हुई  है  इसलिये  भारत  सरकार  इस  प्रकाशित  घोषणा  पर  टीका  टिप्पणी  करना  उचित  नहीं
 झती  ।

 भारत  सरकार
 को

 किसी  पक्ष  ने  यह  सुझाव  नहीं  दिया  है  कि  भारतीय  सेनाएं  साइप्रस में  या

 कहीं  श्र  भेजीਂ  जाएं  ।

 साइप्रस  में  अ्रथवा  किसीਂ  अन्य  क्षेत्र  में  भारतीय  सेनाओं  को  भेजने  का  भारत  सरकार का  कोई

 इरादा  नहीं  इस  विषय  में  प्रकाशित  समाचार  के  ग्रा धार  पर  चिन्ता  करने  का  कोई  कारण

 नहीं है  ।
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 १९४५१  की  धारा  १९  की  उपधारा  (  १)  खंड  (१२)  के  ५४ अनुसरण म इस चे इस  सभा  के

 सदस्य  में  से  एक  सदस्य  ऐसे  ढंग  से  जैसा  कि  fas eae  निदेश  दें  विश्व-भारती संसद  ) ह र  े
 का  सदस्य  चुनें  |

 अ्रच्यद  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  FAT  |

 सभा का  काय

 श्री  बर्मन
 बंगाल--रक्षित--अनुसूचित  जातिया ं)

 :  wrt  विचार  करने

 तथा  पारित  करनें  के  लिये  दो  विधेयक  मेरा  निवेदन  है  कि  जन  प्रतिनिधान  संशोधन

 विधेयक  पहले  लिया  मुझे  ज्ञात  gat  है  कि  इस  विधेयक  के  लिये  कोई  समय  निश्चित  नहीं
 किया

 गया  किन्तु  श्राप  अपनी  इच्छानुसार समय  निश्चित  करें  इसे  पहले  निबटाया जाय
 |  इसके

 बाद  भ्रनुसुचित  जाति  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जाति
 विधेयक  को
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 भर  उसपर  विचारो  प्रस्ताव  आज  पारित  कर  feat  जाये  sa  विधेयक  के  बारे  में  लगभग  २४०

 संशोधन  हैं  ग्र  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इस  विधेयक  का  द्वितिय  वाचन  सोमवार  तक  के  लिये  स्थगित
 कर  दिया  जाये  कौर  इस  बीच  हम  आपस  में  सलाह  कर  लें  ।  इस  व्यवस्था  के  हो  जाने  से  विधेयक

 को  सोमवार  को  सुविधा  के  साथ  पारित  किया  जा  सकेगा  ।

 मंत्री
 सत्यनारायण  :  जहां

 तक
 सरकार  का

 सम्बन्ध  है  हमें
 श्री  बमन

 के  सुझाव  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 श्री  कठ  Fo  बसु  हायर  )  :
 जन

 प्रतिनिधान  नासावलियों  को  तयार

 नियमों  सम्बन्धी  संशोधनों  पर  शीघ्र  चर्चा  की  श्रावक्यकता  भी  है  ।

 श्री  सत्यनारायण  ससमय  रहा  तो

 श्री  क०  श्राप  भ्रनुसूचित  जाति  भ्रनुसूुचित  आदिस  जाति

 विधेयक  के  लिये  ही घंटे  का  समय  निश्चित  कीजिये  |  दूसरे  विधेयक  अर्थात  जन  प्रतिनिधान

 संशोधन  विधेयक  के  लिये  राधे  घंटे  का  समय  पर्याप्त  होगा  |

 श्री  सत्यनारायण  सिह  :  जितना  समय  हम  लेंगे  उतना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये

 निर्धारित समय  में  से  कम  हो  जायेगा  |  साननीय  सदस्यों  को  यह  ज्ञात  है  |  हमारी  बैठकें  १३  सितम्बर

 के  बाद  नहीं  होंगी  ।
 नियमों  पर  चर्चा  के  लिये  जितना  समय  हम  लेंगे  उतना  समय  वितीय  पं

 योजना  के  लिये  निर्घारित  समय  में  से  कप्त  किया  जायेगा  ।

 श्री  क०  Fo  बसु  :
 वर्तमान  कार्यक्रम  के  भ्रनुसार  अनुसूचित  जाति

 और  अनुसूचित
 आदिम

 जाति  area  )  विधेयक के  लिये  ६  घंटे का  समय  नियत  किया  गया  है  |
 इसका

 यह है  कि

 कल  हमारे  पास  इसके  लिये  तीन  घंटे  का  समय  होगा  ae  इस  दौरान  हम  पहले  जन  प्रतिनिधान

 संशोधन  )  विधेयक  को  art  या  एक  घंटे  में  निबटा  दें  ।  इससे  हमारे  पास  नियमो की  चर्चा

 के  लिये  दो  घंटे  का  समय  दोष  रहेगा

 श्री  सत्यनारायण  भ्रनुसुचित  जातियों  के  सदस्य  ag  चाहते  हं  कि  इस

 विधेयक  को  सोमवार  को  लिया  जाये  ॥

 श्री  कण  Fo  बसु  :  इस  कार्यक्रम के  अनुसार  हस  नियमों  पर  चर्चा  कर  सकतें

 हैं  क्योंकि  हमारे  पास  दो  ढाई  घंटे  का  समय  होगा  |  किन्तु यदि  ara  जन  प्रतिनिधान  संशोधन

 विधेयक  को  पारित  करके  प्रत  चत  जाति  गौर  HAT  चत
 भ्रादिम  जाति  area  )  विधेयक

 को  aa  हैं  प्रौढ़  यदि  कल  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना पर  चर्चा  की  जाती है  तो  नियमों  पर  इस  सत्र

 में  चर्चा  न  हो  सकेगी  ।

 कामत
 :  हमारे  पास  समय  कम  है  इस  बात  को  देखते  हुए  में  यह  सुझाव

 देता  हूं  कि  राज  अपरान्ह  में  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य
 के  लिये  निर्धारित  समय

 में
 विधेयक

 पुरःस्थापित  करने  के  बाद  गैर-सरकारी  विधेयकों  पर  चर्चा  किसी  अन्य
 दिन  के  लिये  स्थगित  कर  दी

 नये  |  इस  प्रकार  हम  दो  घंटे  बचा  सकेगें  |

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  भ्रनुसूचित  जाति  ate  भ्रनुसूचित  भ्रादिम  जाति

 देश
 विधेयक  की  कार्यवाही  के  बारे  में  एक  कठिनाई  यह  है  कि  ये

 श्रनुसूचियां  मौजूदा

 राज्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत
 की

 गयी  है  सौर  एक  नवम्बर  के  बाद  इन  सूचियों  को
 बनाना

 पड़ेगा  इसलिये  यदि  राज  इसे  पारित  किया  जाता  है
 तो

 इस  पर  पुनः  विचार  करना  इसलिये

 इयक  है
 कि

 इन  सूचियों  में  प्रस्तावित
 राज्यों  के  अनुसार  परिवर्तन  किये  जायें  प्रिया  विधेयक

 में
 निहित  इन  सूचियों  में  संशोधक  करने  के  लिये  बाद  में

 एक
 संयोजक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाये

 ।
 नाप

 tae  भ्रंग्रेजी  में
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 के  बारे गृह-कार्य  तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  गो०  ब०
 :  राज्यों  के

 में
 सभा

 वारा  जो  निर्णय  किये  गये
 है

 उनके  gee
 ge

 सलेम
 मे

 परिकलन  करत
 ह  x oN  हे

 संशोधनों  की  सूचना  पहले  ही  दे  दी  है  ।  इसलिये  इस  प्रकार  की  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्यो ंने  कुछ  सुझाव  दिये  गैर-सरकारी  विधेयक  साढ़े  तीन

 बजे  लिये  जायेंगें  site  तब  तक  के  लिये  सभा
 के

 पास  पर्याप्त  कार्य  होना  जन  प्रतिनिधान

 अ्रधिनियम  मार्ग  और  संशोधन  करनें  वाले  विधेयक  को  हम  लें  सकते  हैं झर  इस  में  अधिक  समय  नहीं

 कार्य  सूची  में  नियम  नहीं  हैं  और
 मुझे  मालूम  नहीं  कि  सभा  उन  पर  विचार  कर  सकती  है  झ्र  वा

 नहीं  अनुसूचित जाति  कौर  अनुसूचित ख़ादिम  जाति  आदेश  )  विधेयक के  लिये  ६  घंटे  का  समय

 नियत  किया  गया  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  रब  सामान्य  चर्चा  हो  यदि  सदन  की  अच्छा

 हो
 तो

 में  जन
 प्रतिनिधान

 संशोधन  )  विधेयक  को  ort  लें
 लेता

 श्री  संशोधन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कोई  समय  नहीं  है  इस  लिये  उसे  कल  लिया  जायें  ।

 प्रभी  क्या  काय  किया  जायेंगी
 ?

 श्री क०  Fo  बसु  :  उस  विधेयक  पर  सामान्य  चर्चा  को  क्यो
 न

 समाप्त  कर  लिया  जाये
 ?

 इस  बीच  यदि  श्री  कामत  चाहें  तो  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 पंडित  गो०  qo  पत्त  अन्य  विधेयकों पर  चर्चा  के  लिये  आवश्यक समय  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  हम  निर्धारित समय  में  जाति  कौर  miter जाति  क  )  विधेयक

 क  साभार  नदी  a  नगु नने सकते  नदी  उसके  लिये  कितना  समय  चाहिये
 ?

 भ्रध्यक्ष  सहोदय  :  उस  विधेयक के  लियें  लगभग एक  इस  लिये  इस  विधेयक  कि  सामान्य

 चर्चा  के  लिये  सवा  दो  घंटे  का  समय  दोष

 पंडित
 गो०  ब०  पन्त

 :
 इसी  बीच  माननीय  सदस्य  अन्य  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिये  तैयारी  कर

 सकतें

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सामान्य  चर्चा  के  लिये  हम  सवा
 दो

 घंटे  का  समय  देंगे
 परौ  विचार

 सोमवार  तक  के  लिये  स्थगित  कर  इसके  बाद
 हम

 जन
 प्रतिनिधान  संशोधन )

 विधेयक को  city  इसी  बीच  श्री  कामत  तथा  जो  wer  माननीय  सदस्य  संशोधनों  की  सूचना  देना  चाहें

 बे  दे  सकते

 श्री  कामत  :  मेरा  ख्याल  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  निर्धारित  समय  कम  हो

 au  दिन  के  भ्रपरान्ह  काल  तक  स्थगित  करनें  के  लिये  तैयार  हों  तो  |
 श्रेय  महोदय  :  वह  कम  नहीं  यदि  माननीय

 सदस्यों
 गैर-सरकारी  कार्य को  किसी

 |  पर  चर्चा  हो  सकती  हू  ।

 श्री  कामत  :  विधेयक  पुरःस्थापित किये  जा  सकते  हैं  ।

 महोदय  :  केवल  चर्चा  स्थगित  की  गई  है  ।

 जाटव  बीर
 माधोपुर-रक्षित-_अनुसुचित

 :  अध्यक्ष

 इस  शेडयूल्ड  एंड  शेडयूल्ड  ट्राइबल  प्राइस
 विल  रनें के लिये [श्रनुसूचित  और

 प्ननुसूचित
 aifcr sft Baer जाति  आदेश  )  ]

 ge
 ५६  पर

 विचार  के  लिये  बहुत  कम

 faa  अंग्रेजी में
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 म  जाति  sider  विधेयक

 समय  दिया  जा  रहा  यह  बिल  बहुत  महत्वपूर्ण  है  यह  उन  पिछड़े  वर्गों  कौर  दलित  भाईयों से
 संबंध  रखता है

 जिनको
 कि  बहुत  दिक्कतें शौर  कठिनाईयां  हैं  ate  में  समझता  हूं  कि  जो  समय  इसके

 बिचार  के  लिये  दिया  जा  रहा  है  वह  ais  है  कौर  इसके  लिये  ज्यादा  समय  दिया  जाना  चाहिये  ।

 toa  इस  के  लिये छः  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  सामान्य  चर्चा  के  लिये

 सवा  दो  घंटे  का  समय  रखा  गया  विचार  के  लिये  पर्याप्त  समय  इस  बीच  माननीय

 सदस्य  मंत्री  महोदय  से  विभिन्न  बातों  पर  चर्चा  करके  कुछ  संशोधन  स्वीकार  करने  के  लिये  कह
 ol

 मंत्री  पाटनकर )  :  नियमों  का  कया  होगा
 ?

 श्री  सत्यनारायण  fag:  गर-सरकारी  काय  के  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  राज  प्रपरान्ह  में  नियमों  को  लेने  के  लिये  तेयार
 सभा  में  ऐसा  एक  सुझाव  दिया  गया  sl

 श्री  में  तैयार हूं  ।

 Re  महोदय  :
 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सभा

 भी
 राज  अपरान्ह  में  जन  प्रतिनिधान

 अधिनियम के  श्रन्तगंत  नियमों  पर  चर्चा  करनें के  लिये  तैयार  अज  ३.  ३०  बजें हम  इन्हें

 विधेयकों  के  पुरःस्थापन  के  बाद  शेष  समय  में  हम  इन  नियमों  को  सवा  दो  घंटे  की  सामान्य

 चर्चा  समाप्त  होते  ही  हम  जन  प्रतिनिधान  संशोधन  )  विधेयक को  लगे  ates  निबटा

 fat  फीरोज  गांधी  प्रतापगढ़--पब्चिम  व  ज़िला  राय
 बरेली--पूर े:

 यह  विधेयक  श्र  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  संबंधी  चर्चा  दोनो  ही  महत्वपूर्ण  मे
 मेरा  सुझाव  है

 कि  सभा  की  बैठक  रविवार  को  होनी  चाहिये  ।

 महोदय :  में
 इसके  लिये  तैयार  नहीं  कल  हम

 १०  बजे  से  रांत  के  ८  बजे  तक

 बैठे  हम
 सब  को

 इस  सप्ताह  की
 गेट  कार्यवाही पूरी  करने  के  लिये  तैयार रहना  चाहिये  ।  हम  केवल

 यह
 चाहते  हैं  कि  योजना के  लिये

 निर्धारित समय  कम  न  इन  दिनो  हम  कुछ  पहले  कर  बाद  में

 जाने की  व्यवस्था  करेंगे  जैसा  कि  हमनें  कल  किया

 भागवत  झा  arte  व  संथाल  परगना )  हम  रात  के  €  बजे  तक  र. कि ठ्न्त  के  लियें

 तयार  gl

 श्री  राघवाचारी  )  :  क्या  यह  प्रस्ताव  किया  जा  रहा  हैं  कि  गैर-सरकारी  विधेयकों

 कें  लिये  निर्धारित  समय  अगले  सप्ताह  दिया

 श्रिया  सहोदर :  नहीं ।  वे  यही  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  विधेयक  व्यपगत  न  अन्यथा  उन्हें
 इस  सत्र  में

 नही
 लिया  जा

 aaah  जाति  कौर  अनुसूचित  आदिम  जाति  आदेश  )  विधेयक

 गृह-कार्य  तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  Ato  ब०
 :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 भ्रनुसूचित  जातियों  कौर
 भ्रनुसूचित  राक़िम

 जातियों
 की  सूचियों में  कुछ  जातियों

 को

 सम्मिलित  करने  के  श्रौतं  उन  में  से  कुछ  को  निकाल  देने  कौर  तत्संबंधी  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  पर

 विचार
 किया  जाये हमारे

 ty  यीअर  में
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 आदिम  जाति  आदेश  )  सीधे

 गो०  ब०  पन्त |

 राष्ट्रपति  को  संविधान  द्वारा  पहलें  ऐसी  सूचियां  जारी  करनें  का  अधिकार  प्राप्त  इस
 लिये

 Rey,  में
 राष्ट्रपति  नें  संविधान  के  अनुच्छेद  ३४१  के  अन्तर्गत  दो  arse  जारी  किये  जिन  में  से  एक

 का  संबंध  mea  जातियों  से
 और

 छरे  ee  fe  जातियों  से  अनुच्छेद  ३४१  (2)

 में  यह  उपबन्ध  हे  कि  संसद  विधि  राष्ट्रपति द्वारा  निकाली  गई  प्रकम्पित  सूची  में  संशोधन
 कर  सकती  न्] ह  इसी  प्रकार  अनुच्छेद  ३४२  कें  उपखंड  (२)  में  यह  उपबंध है  कि  संसद  द्वारा  पारित

 किसी  विधि  द्वारा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  की  सूची में  भी  रूप  भेद  किया  जा  सकता  है  ।

 उसके  बाद  जब  पिछड़े  वर्ग  आयोग  नियुक्त  किया  गया  था  तो  इस  मामले  को  राष्ट्रपति

 उस  आयोग  को  सौंप  दिया  आयोग  से  इन  दौनों  सूचियों  में  आवश्यक  परिवर्तन  के  बारे  में  सुझाव ९ ५  UN
 देने  के  लिये  कहा  गया  भ्रायोग  ने  इस  मामले  की  जांच  की  प्रति  प्रतिवेदन  में  सुझाव  प्रस्तुत

 sat  के  प्रस्ताव  प्रतिवेदन  के  २  में  निहित  प्रयोग  की  सिफारिशें राज्य  सरकारों  के

 पास  भेजी  गई  थीं  कौर  केन्द्रीय  सरकार  ने  संबंधित  राज्यों  से  casa  कर  के  इन  सिफारिशों की

 जांच  अन्ततोगत्वा  अधिकांश  सिफारिशें  स्वीकार  कर
 ली  गई  कौर  राज्य  सरकारों  के  सुझाव  पर  इस

 विधेयक
 में

 कुछ  are  जातियों  को  सम्मिलित  करनें  का  विचार  किया  इस  इस
 विषय

 की

 भ्रमणी  प्रकार  छान  बीन  करने  के  बाद  जो  भ्रान्ति  निष्कर्ष  निकला  वह  इस  विधेयक  में  दिया  gar

 जिसे  मेंने  कुछ  समय  पहले  प्र:स्थापित किया  an  इसलिये  इस  विधेयक  द्वारा  ऐसे  परिवर्तन  करने  का

 इरादा  है  जो  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  सिफारिशों  कौर  राज्यों  से  विचार-विनिमय  कौर  उनकी

 टिप्पणियों  तथा  सुझावों  पर  विचार  करने  के  बाद  श्रावक  समझे  गये  हैं  ।

 इस  विधेयक
 में  निहित  प्रस्तावों

 के  परिणामस्वरूप  सिक्खों
 में

 जो  भ्रनुसूचित  जातियां हूँ
 सर्वत्र  अनुसूचित  जातियां  माना  उन्हें  सब  विशेषाधिकार  कौर  रियायतें  प्राप्त  करने  का

 जिनका  उपबन्ध
 हमारे

 संविधान  में  किया  गया  है  ।  पुरानें  भ्रादेशों प्रौढ़
 संविधान  के  अनुसार  हिमाचल  दिल्‍ली  a  पैप्सू  में  सिवखों  की  कुल  अनुसूचित

 जातियों

 को  ही  वे  विशेषाधिकार  दिये  गये  थे  जो  कि  हिन्दुओं  की  अनुसूचित  जातियों  को

 |

 ने  हुए  el  यह  युक्ति

 दी  गई  थी  कि  हिन्दुओं
 शौर

 सिक्खों  में  कोई  अन्तर  नहीं
 है

 कौर  मेरा  स्याल  है  कि  यह  ठीक  भी
 है  ।

 दोनों  पर  एक  ही  विवाह  सम्बन्धी  विधियां  लागू  होती हैं  |
 हिंदियों  atk  सिक्खों  में  आपस  में  विवाह

 संबंध  होते  Sl  वास्तव  में  हमनें  इन  दोनों  को  सदा  एक  ही  परिवार  का  सदस्य  माना  ऐसी  परिस्थिति

 में  भेदभाव  करने  के  लिये  कोई  कारण  नहीं  हमने  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली  हे  कौर  तदनुसार
 श्रावइयक  परिवर्तन  कर  दिये  हैं  ।

 अन्य  प्रस्तावों का  विस्तृत  उल्लेख  करना  आवश्यक  नहीं  है  क्योंकि  ये  सूचियां  काफी  बड़ी  हैं

 श्र  यदि  में
 प्रत्येक  बात  को  लूं

 तो
 संभव

 है
 कि  मेरा  वक्तव्य  सभा

 को
 कुछ  नीरस  लगें  और  में  सभा

 को  कोई  ध्नावदयक  कष्ट  नहीं  देना  चाहता

 ख़ादिम  जाति  सम्बन्धी  प्रस्तावों  की  भी  जांच  की  गई  थी  a  कुछ  परिवर्तन  किये

 गये
 सब

 से  पहली  बात  यह  है  कि  अनुसूचित  जातियों
 के

 सं  रक्षित  प्रतिनिधित्व  के  विशेषाधिकार  पर

 दात  के  अ्रनुपात  संबंधी कुछ  उपबन्धों  के  रूप  में  बन्धन लगे  हुए  थें
 |  हमने इन  उपबन्धों  को  काफी

 हद  तक  ढीला
 कर

 दिया  राजस्थान  के  संबध  में  ये  प्रतिबन्ध  बिल्कुल  हटा  लिये  गये  मध्य  भारत  के
 सम्बन्ध में  जो  ae  मध्य  प्रदेश  में  मिल  प्रौर  रूपभेद किया  गया  इन  सब  परिवर्तनों का

 परिणाम  यह  होगा  कि  अनुसूचित  जाति  की  जनसंख्या  पहले
 की

 भ्र पे क्षा  २४  लाख  अधिक  हो

 यह  विधि  उत्तर  प्रदेश  कौर  राजस्थान  में  इसलिये  भविष्य में  अनुसूचित  जातियों को

 लोक-सभा  में  चार  ae  राज्य  विधान  सितारों  में  इक्कीस  स्थान  अधिक  मिलेंगे
 ।

 यह  हमारा  स्थल

 ग्रनुमान  इसी  प्रकार  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों
 की

 जनसंख्या  लगभग
 ३२

 लाख  बढ़  जायेगी  शौर
 उन्हें  लोक-सभा  कौर  राज्य  विधान  सभाओं  में  ५  कौर  ३२  स्थान  अधिक  मिल

 मेरा  ख्याल
 है

 कि  जब  मेने  अनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  की  वृद्धि  के
 बारे  में  कहा  तब मेंनें २४

 लाखे  की
 जो  संख्या  बताई  वह  गलत  वह  इससे  कुछ  अधिक  १४  लाख  राजस्थान  १०

 लाख  मध्य  प्रदेश  में  मध्य  भारत  में  एक  लाख  के  लगभग  अ्रधिक  इस  लिये  हमारा  गे  यह
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 अनुसूचित

 FEES

 आदेश  ( aera)  सीधे

 है  कि  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को  इस  सभा  में  शौर  राज्य  विधान  संभागों  में  पांच  ३२

 स्थान
 अधिक  मुझे  इस  बात  पर  प्रसन्नता  है  कि  भविष्य  में  अनुसूचित  जातियों  ्र  अनुसूचित

 ख़ादिम  जातियों  प्रतिनिधियों  की  संख्या  ara  की  भ्र पे क्षा  अधिक  होगी  ।  इस  सभा  में  खाने  वाले

 कई  महत्वपूर्ण  श्र  विशेषकर  उनसे  संबंध  रखने  वाले  प्रश्नों  का  निर्णय  करनें  में  वे  अपना  अंशदान

 ~  ow  ON

 कर  सकेंगे  |

 १९४५१  या  Rev?  की  जनगणना  रिपोर्टों  में  कई  जातियों  का  उल्लेख  नहीं  ह  ।  कुछ  का  नाम  तो

 १९३१  की  जनगणना  की  रिपोर्ट  में  भी  नहीं  यह  विचार  हे  कि  जनगणना  की  पिछली  रिपोर्टों

 में  से  जिस  किसी
 में

 भी  किसी  जाति  का  नाम  दिया  garg  उसे  लेकर  झर  उसमें  दी  हुई  संख्या  को  झा घार

 मान  कर  श्राम  जनसंख्या  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसी  की  अ्रौसत  के  अनुसार उस  जाति  की  जन  संख्या  में

 प्रतिनिधित्व दिया  जा  सकेगा  ।

 वृद्धि  कर  दी  जायेगी  ।
 इस  प्रकार  भ्रनुसुचित  जातियों  एवं  ANUNITS atarad ~~)  श्रादिम  जातियों

 को  पर्याप्त

 हमारी  सदैव  यही  इच्छा  है  कि  भ्रनुसुचित  जातियों  we  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  को

 अधिक  प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  कौर  इस  विधि  के  अन्तर्गत  उन्हें  a  अधिक  प्रतिनिधित्व  मिल

 श्री  राघवाचारी  :  जिन  जातियों  का  नाम  जनगणना  की  किसी  भी  रिपोर्ट में

 नहीं  है  उन  का  क्या  होगा
 ?

 गो०  qo  पन्त  तब  तो  हम  यही  समझेंगे  कि  वे  जातियां  इस  श्रेणी  में  नहीं  है  ।  मझे

 पता  नहीं  कि  ऐसा  भी  कोई  मामला  है  ।  यदि  ऐसी  कोई  बात  हुई  तो  उसके  समाधान  का  हम

 प्रयत्न  करेंगे  |  मन  इस  बात  की  पुरी  कोशिश  की  हे  कि  seta  स्थिति  के  लिये  उपबन्ध  किया  जायें  ॥

 हम  जो  कुछ  कर  रहे  हें  वह  इन  जातियों  के  हित  में  कर  ए्ह््ह

 मैंने  उन  संशोधनों  की  सूचना  दे  दी  है  जो  राज्य  पुनर्गठन  सम्बन्धी  विधियों  के  पारित  होनें
 के

 परिणामस्वरूप इस  विधेयक  में  किये  जायेंगें  ।  में  are  करता  हूं  कि  सभा  इस  विधेयक को  स्वीकार

 करेगी  ।  हम  उन  जातियों  के  उत्थान  के  लिये  पुरी  कोशिश  करेगें  जिन  के  लिये  यह  विधेयक  बनाया

 गया है  ।

 श्रिया  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  ।

 इस  विषय
 पर

 १२  सदस्यों
 ने  भाषण  देनें

 की
 सूचना  दी  हे

 भी  जो  सदस्य  बोलना  चाहते

 हो

 वे  अपनें  स्थानों  पर  खड़े  हो  जाये  |  २६  सदस्य  हैं  ।  माननीय  सदस्य  झपने  '
 भाषण  के

 लये  ५  मिनिट  से  प्रतीक  समय
 न

 ले
 ।  प्रत्येक  राज्य

 के
 प्रतिनिधियों

 का
 ध्यान  रखते  में

 उन्हें  भ्र वसर  दूंगा
 |

 श्री  वेला यू धन  वमावेलिक्करा--रक्षित--शअ्रनुसूचित  :  इस  विधेयक

 पर  बहुत  से  संशोधन हैं  ।

 महोदय  :  सभी  ५००  सदस्यों  को  संशोधन  प्रस्तुत  करनें  का  अधिकार  है
 ।

 श्री  बेला यु धन  :  पहला  संशोधन  मेरा  हे  जिसे  में  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  यह  संशोधन  विधेयक  को

 १९५६ के  प्रथम  सप्ताह  तक  जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  करने  के  बारे में  है  ।

 मुझे  पांच  मिनट  से  कुछ  अधिक  समय  चाहिये
 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  जी  नहीं  ।  बरच्छा  श्री  वेलायुधन  का  संशोधन  प्रस्तुत  |

 ट

 यह

 एक

 Weg  fea  है  जिस  पर

 ३००

 संशोधन

 हैं  |

 इसलिये  इस  पर

 1  क्रि  वेलायुद्ध

 बोलने  के  लिये  हमें  ofan  समय

 1  मल  भ्रंग्रेजी में



 Roao  जाति  और  ७  १९५६

 आदिम  जाति  आदेश  (aarer)  विधेयक

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 किन्तु  बोलने  वाले  भी  Ye  व्यक्ति  ड्राप  अपना  भाषण  प्रारम्भ  कीजिय े।

 target
 :

 मुझे  इस  बात  का  खेद  है  कि  अनुसूचित  जातियों  कौर  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  सम्बन्धी  विनियम  के  बारे  में  बहुत  जल्दी  की  जा  रही  है  ।

 हम  देखते  हैं
 कि  पिछड़े  वर्ग

 प्रयोग  ने  जो
 रिपोर्ट  पेश

 की  है
 उससे

 भी
 कोई  लाभ  नहीं  है  श्र

 उसमें  भी  यही  कहा  गया  हैं  कि  इस  विषय  में  अधिक  सर्वेक्षण  की  आवश्यकता  ।

 PEK?  की  जनगणना  के  भ्रनुसार  शभ्रनुसूचित  जातियों  की  जनसंख्या  सात  करोड़  किन्तु

 ZENE  में  उसे  घटा  कर  सवा  पांच  करोड़  कर  दिया  गया  जिसका  स्पष्ट  उद्धेश्य  यह  हैं  कि  विधान

 सभाओं  एवं  संसद  में  हमारा  प्रतिनिधित्व  कम  करनें  की  चेष्टा  की  जा  रही  है  ।

 जिन  विशेषाधिकार  प्राप्त  जातियों ने  अनेक  शताब्दियों  तक  निधन  लोगों  का  दमन  किया

 उनकी  अरब  तक  वही  नीति  चल  रही  है  कौर  अधिक  दुःख  तो  इस  बात  कि  स्वयं  पिछड़े

 वर्ग  नें  ही  प्रस् पू दय  जातियों  एवं  ख़ादिम  जातियों  का  पक्ष  नहीं  लिया  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 श्राप  अपनें  भाषण
 को  इस

 विधेयक  के  उद्देश्य
 तक  ही

 सीमित
 रखें  ।  इस

 का  उद्देश्य  यह  हैं
 कि

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  में  कौन  सी  ate  जातियां
 की  जाये  कौर  निकाली  जायें

 श्री  बेला यु धन
 :

 क्या  हम  उनकी  दशा  के  बारे  में  नहीं  कह  सकते ?  मुझे  पता  नहीं कि
 इस  वाद  विवाद  को  इतना  सीमित  क्यों  किया  जा  रहा  है  ।

 :  इस  का  निर्णय  श्राप  मुझ  पर  छोड़  दीजिये  ।  में  यहां  इसी  काम  के  लिये

 बेठा हं  ।  array  पिछड़े  वर्ग  आयोग  की  रिपोर्ट  से  इस  कोई  बहस  नहीं  है  ।  यहां  अ्रनुसूचित

 जातियों पर  कोई  श्राम  चर्चा  नहीं  हो  रही  है  ।

 श्री  बेला यु घन  :  में  आपकी  बात  को  aa  विरोध  के  साथ  स्वीकार  करता  हूं ।

 maa  महोदय  :  अध्यक्ष  के  विनिश्चय  का  विरोध  नहीं  किया  जा  सकता ।  ऐसा  करना

 अध्यक्ष  तथा  सभा  दोनो  का  करना  ह  |

 श्री  बे लाय धन  :  मुझे  श्र  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 श्री  राघवाचारी  :  .  यह  ठीक  हैं  कि  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कुछ  जातियों  को  सूची  में  शामिल

 करना  या  निकालना  है  फिर  भी  में  समझता  हूं  कि  अ्रनुसुचित  जातियों तथा  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 को  कुछ  स्थान  दिये  जानें  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है
 ।

 मेरे  विचार  से  यदि  इन  जातियों  की  जनसंख्या  का  भली  भांति  पता  लगाया  जाये  तो  उन्हें  कौर

 अधिक  स्थान  प्राप्त  हो  सकते  हें  ।  औसत  विधि  के  भ्रनुसार  उन  की  संख्या  को  झांकना  अनुचित  है  ।

 पंडित  गो०  qo  पन्त  :  मेरे  विचार  में  ऐसा  नहीं  होगा
 ।

 श्री  राघवाचारी :  मुझे  तो  ऐसा  ही  विश्वास gt  मेरी यह  धारणा  हैं  कि  कभी  जल्दी  में

 उन्हें  जो  थोड़ी  सी  रियायतें  दी  जा  रही  हें  उससे  उन्हें  वास्तविक  लाभ  नही  क्योंकि  संविधान  के

 अनुसार
 :
 उन्हें  वेसे  भी  दस  वर्ष  के.बाद  विशेषाधिकार  नहीं  मिलेगें

 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्राचीन  जाति  आदेश  विधेयक

 ७, ट
 स्पष्टीकरण के  लिये  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 कया  मेरा  संशोधन  प्रस्तुत a

 समझा  गया  ह

 महोदय :  जी  हां ।

 वेलायुधन
 :

 मेंने  तो  उस  के  बारे  में  केवल  कुछ  शब्द  कहें
 मेंने

 उसे  कायदे  से  प्रस्तुत

 किया  है  ॥

 महोदय :  मेंने  उसे  प्रस्तुत  समझ  कर  श्रमिकों  बोलने  का  अवसर  दिया
 इस  में

 अब  किसी  स्पष्टीकरण की  जरूरत  नहीं  यदि  arent  विरोध  करना  है
 तो

 करिये
 |

 श्री बेलायुधन :  में  इस  वाद-विवाद में  भाग  नहीं  लेना  चाहता
 ।
 में  सभा  से  जा  रहा  हूं

 ।

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :  भारत  की  समस्त  श्रनसुचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  प्राचीन

 जातियों  को  इस  बात  की  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  उनके  लाभ  के  लिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया
 गया

 केवल  इस  चुनाव  में  ही  यह  अवसर  हमें  ग्रोवर  मिल  सकेगा
 कि

 हम  उनके  प्रतिनिधि  बन  कर  रायें
 ।

 उस
 के  बाद  उनके  लिये

 कोई
 रक्षित  स्थान  नहीं  रहेगा

 ।
 अतः  मैं  चाहता  कि  हूं  इस  समय  उनके

 विशेषाधिकारों  की  are  af  से  अधिक  ध्यान  दिया  जाये  ।

 पिछली  जनगणना  रिपोर्टों  के  आधार  पर  उनकी  गणना  करना  उसमें  वृद्धि  करना

 उनके हित  में  नहीं  हैं  क्योंकि  उनकी  संख्या  इससे  अधिक  है  ।
 इतने  निर्धन  होते  हुए

 भी  उन
 में

 एक

 विशेषता है  ।  भगवान  की  दया  से  उनके  संतान  वहुत  होती  है  ।  माननीय  मंत्री  से
 निवेदन

 करता  हूं  कि  वे  इन  जातियों  की  वास्तविक  जनसंख्या  का  पता  लगायें  |

 में  एक  उदाहरण  गृह  के  सामने  रखना  चाहता  हूं
 ।

 जनगणना  के  अनुसार
 प्रान्तर  में

 ३०  लाख व्यक्ति
 ग्रनुसूचित  जातियों  के  हें  किन्तु  परिसीमन  आयोग नें

 पता  नहीं  किस  AST  पर

 से  लोक-सभा  के  लिये  केवल  तीन  स्थान  निश्चित  किये  हैं  जब  कि  पिछले  चुनाव में  चार  स्थान  थे

 wt
 वहां  से  लोक-सभा  में  पांच  सदस्य  अनुसूचित  जातियों  के

 थे  ।
 में  श्राम  स्थान  से  चुना  गया

 था  यद्यपि  मैं  रक्षित
 स्थान

 के  लिये  खड़ा  हुमा  था
 |

 ara  उस  जिले  से  रक्षित  स्थान  ही  हटा
 दिया  गया

 में  aren  करता  हूं  कि  माननीय  गृह-किये  मंत्री  इस  विषय
 पर

 श्रव्य  ध्यान  देगें
 ।  इन  दादों

 के
 साथ

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन करता  हूं  ।

 श्री  रिश्तों  किलिंग
 मनीपुर--रक्षित--अ्नुसूचित

 ख़ादिम  :  अध्यक्ष

 इस  विधेयक  से  मनीपुर  शर  श्रीराम  की  अनुसूचित  जातियों  कौर  ख़ादिम  जातियों  की  सूची में

 बड़ी  गड़बड़  हो  गयी
 है  ।

 योग  के  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  भ्रनुसूचित  जातियों  को  श्रस्पृ्यता  के  ATA

 झांका  गया  है  किन्तु  मनीपुर  में  अस्पृश्यता  नाम  कीं  कोई  चीज  नहीं  हैं
 ।

 वहां  पर  यैथिबी  नामक  एक
 वर्ग  के  लोगों  नें  जाति  से  बाहर  निकाल  दिया  था  कौर  वे  अलग  स्थानों  पर  रहते  हैं  किन्तु  लोइयों  को

 अ्रनुसूचित  जातियों  में  नहीं  समझा  जाना  चाहिये
 ।  वे

 ख़ादिम  जातीय  व्यक्ति  हैं  जो
 Yo,oo0o0,

 के
 लगभग

 z  ।
 हिन्दु  धर्मावलम्बी हैं  अतएव  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हुं  कि  उन्हें  भी  कछारियों

 की

 भांति  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  में  शामिल  किया  जाये  |

 दूसरी  बात  मन  यह  कहनी  है  कि  जिस  रूप  में  यह ह  सूची  तेयार  की  गई  उस  के  अनुसार
 आदिम  जाति  अनेक  खंडो ंमें  बट  जायेगी  ।  व  सब  नागा  जात  के  लोग  हैं  कितु  छोटी  छोटी

 जातियों  के  रूप  में  उन्हें  पृथक  पृथक  नामों
 से

 सूची  में  दिया  गया  है  जैसे
 सीमा  आदि  लादीं  उपजातियां  नागा  जाति  में  सें  निकली  है

 ।
 में  चाहता  हूं  कि  उन्हें

 पृथक  मान्यता  न  देकर  नागा  जाति  कें  भ्रन्तगंत  रखा  जायें ।  आदिम  जातीय  लोगों  में  इस  पृथक रण

 नीति  से  घोर  असन्तोष  फेला  हुआ  है
 ।  अतः

 माननीय  मंत्री  को
 इस

 site  ध्यान  देना  चाहियें  कौर
 इस  विजय  में  मैने  जो  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  उनको  करना  चाहिये  ।

 अंग्रेजी में
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 हुक्म  सिह  (
 )  में  प्रयोग  के  सदस्यों  की  बधाई  देता  हूं  कि

 उन्होंने

 हिन्दु ग्न ों

 तथा  सिखों  के  वापसी भेद  मिटा  देने  की  सिफारिश  की  है  तथा  उसी  सिफारिश
 के  प्राकार पर  यह  विधेयक  बनाया  गया  मेरा  विचार  है  कि  इस  भेदभाव  को  मिटा  देने  की
 सिफारिश

 से  समस्त  जाति  को  संतोष gar  है  ।

 १९४९  में  हिन्दू  कोड  विधेयक  की चर्चा  के  समय  मेंने  एक  sates  रखा  था  कि  सिखों  को

 इस
 विधेयक

 के
 उपबंधों

 से  मुक्त  रखा  परन्तु  माननीय  डा०  अम्बेडकर ने  उत्तर  दिया  था  कि

 तथा
 सिखों

 की  सामाजिक  विधियां
 समान

 हें  इसलिये  वह  भीं  इनमें  सम्मिलित  हैं
 छः  वर्षों

 से
 आन्दोलन

 किया  जा  रहा  है  तथा  हमें
 wa  प्रसन्नता

 है  कि  वह  भेदभाव टूर  कर  दिया

 गया हैं  ग्र मुझे  विश्वास है  कि  दोनों  समुदायों  को  इतनी  लम्बी  अवधि  से  चले  जाते  हुये  भेदभाव

 दूर हो  जायगे  तथा
 वह  शांति से  रहेंगे  ।  हमें  समानता की  भ्र पे क्षा  थी  तथा  वह  श्री  हमें  प्राप्त

 हो  गई  हे  wie  उसके  लिये  हमਂ  अपने  नेताओं  के  कृतज्ञ हैं

 श्री  go  ईयाचरण  (  पोन्नानी--रक्षित--ग्रनुसूचित  जातियां  )
 :  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा

 में  यह  बताया  गया  है  कि  यह  विधेयक  राज्य  सरकारों  तथा  अनुसूचित  जाति  श्रायोग के
 परामर्श

 से  पिछड़े वर्ग  आयोग  की  सिफारिशों के  आधार  पर  बनाया  गया  है  ।  केवल  कुछ  जिलों में

 भ्रनुसूचित  जातियों
 के  कुछ  सम्प्रदायों को  अनुसूचित  प्राचीन  जातियों  में  रख  दिया  गया  है  ate

 इस प्रकार  इनको  वह  रियायतें  प्राप्त  नहीं हें  जो  प्राप्त  होनी  चाहिये  ।  मलाबार तथा

 कोचीन  राज्य  के  कुछ  सम्प्रदाय  भ्र धि कारों के  अभाव  में  भ्रमण  जिलों  में  चले  जाते  इसलिये  मेरी

 प्रार्थना है  कि  मलाबार  तथा  त्रावनकोर राज्य  को  एक  से  सम्प्रदायों  को  समस्त केरल  राज्य  के

 सम्प्रदायों  जेसे ही  अधिकार  होने  चाहिये  |

 ae ey  की  जनगणना  के अनसार  मलाबार जिले  के  तीन  पलायन  तथा

 की
 संख्या  २६,६००,  २८,२०७

 तथा  ३४,१७५ है  परन्तु
 इनको

 सूची  में  नहीं  रखा
 गया  है  शर  इस  प्रकार  उनका  aa  उस  जिले

 में  बहुत  कम  हो  गया  है  |  इसलिये  मेरी

 गृह  मंत्री  से  प्रार्थना है  कि  वह  इन  सब  बातों  पर  विचार  करें  ।

 श्री  आनन्द  चन्द  )  सबसे  पहले  १९३१ में  कुछ  जातियों  को  दलित  जातियां

 घोषित
 किया  गया  था  ।  वह  तीन  प्रकार की  थीं  ।  एक  तो  वह  जिनहें  छू  कर  सवर्ण  हिन्दू  भ्रष्ट

 हो  जाते  दूसरे  जिनको  मन्दिर  प्रवेश की  अनुमति  नहीं थी
 तथा  तीसरे वह  जो  gal.  से  पानी

 नहीं  भर
 सकते

 थे  ।
 2842 F afana F

 में
 संविधान

 के
 पारित  होने

 के
 पश्चात  अनुसूची

 ३४१
 के

 अधीन

 राष्ट्रपति  ने  जारी  किये  थे  तथा  wae  इन्हीं  का  संशोधन  किया  जा  रहा

 PENZ  की
 जनगणना  के  अ्रनुसार  अनुसूचित  जातियों की  कूल

 जनसंख्या  9X  करोड़

 परन्तु  पिछड़े  at  आयोग  ने  यह  अनुमान लगाया  है  कि  १९४५१  में  भी  इनकी  संख्या ७.  ३०

 करोड़ थी  ।  सन्‌  १६४५१  की
 गणना  के  निसार  क्षेत्र  हिमाचल  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों

 की

 जनसंख्या २.  ३७  लाख  है  ।  परन्तु  पिछड़े वर्ग  आयोग  केअनुसार  यह  संख्या  ३  .  १५  लाख  होनी

 चाहिये  |  विधेयक  में  हिमाचल  प्रदेश की  भ्रनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  afer  जाति  की  संख्या
 ७८,०००  बढ़ा दी  गई  है  तथा  में  इस  उपबन्ध  का  स्वागत  करता  हूं

 ।

 परन्तु तीन  अनुसूचित  जातियों  के  सम्बन्ध में  मुझे  कुछ  शंकायें हैं  यह
 जातियां

 लोहार तथा  कोली  हे  ।  सबसे  पहले  में  गोलियों  के  सम्बन्ध  में  कछ  कहूंगा  ।  हिमालय की  पहाड़ियों

 में  कोली  एक  निम्न  जाति  है  तथा  इसकी  गणना  अनुसूचित  जातियों  में  ठीक  ही  की
 गई  हे

 |

 परन्तु  बिलासपुर  में  कोली  श्रस्पृद्य  नहीं  माने  जाते  में  कांगड़ा  जिले  के  गजेटियर से  यह  सिद्ध

 करना  चाहता  हुं  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  बिलासपुर  के  उत्तर-पर्चम  में
 राजगीरी  में  पर्याप्त

 संख्या
 में  कोली  रहते  हैं

 ।
 में  यह  इसलिये

 कह  रहा  हूं  कि  माननीय  गृह  मंत्री  इस  कौर  ध्यान  दे —  ee
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 दूसरा  ्  जोगी  तथा  लुहारों  के  सम्बन्ध में  इनके  सम्बन्ध  रोज  ने  लिखा  है  कि

 के  निम्न  जाति  के  फकीर होते  हैं
 एक  प्रकार  के  जोगी

 .
 तो  दिव  के  भक्त  होते  हैं  तथा  दूसरी  प्रकार

 होता  है
 कि

 यह तथा  इनमें  मुसलमान  होते  लोहारों  के  सम्बन्ध में  यह  ज्ञात

 तथा  मुसलमान  सभी  जातियों  के  लोग  होते  हैं  जो  अस्पृश्य  नहीं  माने  जाते
 मेरा

 इस
 सब

 कथन से  यह  तात्या  है  कि  लुहारों  में  ऐसे  व्यक्ति  भी  हो  सकते  हैं  जो  जाति  से
 ब्राम्हण

 हों
 |

 xa  में  हिमाचल  प्रदेश  की  ख़ादिम  जातियों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 में
 नादिम

 जातियों में  गद्दी  तथा  गूजरों  के  सम्मिलन
 का

 स्वागत  करता  हूं
 ।

 नदियों  में  लगभग  सभी  प्रकार  के

 व्यक्ति  होते  गजर  राजस्थान  से  जाकर  यहां  बसे  हैं  तथा  उनको  इनमें  सम्मिलित करना  ठीक

 मुझे  fate  शादी  के  सम्बन्ध  में  शंका  गजेटियर
 में  इनके

 सम्बन्ध
 में

 कहा  गया

 है  कि  यह  पदथुश्नों  की  खाल  शादी  का  व्यापार करते  हें  गद्यों
 यदि  हाली  तथा

 सिंधी  भ्रनुसूचित  जाति  के  हैं  तो  उन्हें  बागियों  तथा  गोलियों  से  विवाह  शादी  करने  चाहिये
 |

 तथा  यदि  यह  गद्यों में  है  तो  इनको  अनुसूचित  जाति  में  न  रखकर  श्रादिम  जातियों  में  रखना  चाहिये

 में  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  ।

 श्री  वीर स्वामी  जातियां )
 :
 मुझे  पूर्ण  विश्वास  हे  कि  PEXL

 की  जनगणना  में  अनुसूचित  जातियों  की  वास्तविक  जनसंख्या  नहीं  गई  |  |
 डा०  अम्बेदकर

 ७५ ने अ्रपनी  पुस्तक  में  PE?  में  लिखा  था  कि  अनुसूचित  जाति के  लोगों  की  संख्या  कम  दिखाई

 जाती हैं  जिससे  कहीं  वह  अ्रखिल  भारतीय  तथा  राज्य  सेवाओं  में  अधिक  प्रतिनिधित्व
 की

 मांग

 न  करने  लगे  ।  इसीलिये  मेरा  विस्वास हैकि है  कि  2eye al agra की  अनुसूचित  जाति
 की

 जनसंख्या  वास्तविक

 नहीं है  तथा  कम  दिखाई गई  हमे ंइ  समें  कोई  संदेह  नही ंहै  कि  सरकार
 अनुसूचित

 जातियों  के  विकास  के  लिये  बहुत  कुछ  कर  रही  है  तथा  इसीलिये  उसने  पिछड़े  वग  आयोग  को

 सिफारिशों  को  स्वीकार कर  लिया  है  ।  हमें  श्रद्धा है  कि  अनुसूचित  जातियों
 को

 संसद
 में  कुछ

 श्र  स्थान  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।

 में  मद्रास  राज्य  में  खंडाला  तथा  पलायन  जातियों के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना

 मद्रास
 में  इनको अनुसूचित जाति  नहीं  माना  जाता  इसलिये  इनके  नाम  सुची

 ईसाइयों  में  जो  भ्रनुसुचित  जाति के  व्यक्ति  हैं  उनको  ऊंची  जाति के  हिन्दू  ही  समझते हैं

 इसलिये  इनको  भी  वहीं  विशेषाधिकार  मिलने  चाहिये  जो  भ्रनुसुचित  जातियों  को  प्राप्त हैं  ।

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  न  एक  दिन  हमारा  देश  ऐसा  हो  जाना
 जिसमें

 कोई  जाति न  हो

 fatto  राबिया  सूर--रक्षित--मनुसूचित  :  में  इस
 विधेयक

 का  समर्थन  करते

 हुए  यह  कहना  चाहता हूं  कि  यद्यपि  यह  विधेयक  माननीय गृह  मंत्री  ने  १९५६ में  प्रस्तुत

 किया
 था  परन्तु  इसको  प्रवर  समिति

 को
 सौंपन  का  प्रस्ताव  रब  तक  प्रस्तुत  नहीं  कर  सके हैं

 ।  इस

 fadaa. & faa के  लिये
 पर्याप्त  समय  नहीं  गया  है  ।  मुझे  शंका  है  कि  यह  इतनी  शीघ्रता  से

 पारित  किया  जा  रहा  है  कि  कुछ  भ्रनुसुचित  जातियों के  सम्प्रदाय  इसमें  सम्मिलित नहीं  हो  पायेंगे  ।

 राष्ट्रपति के  झ्रादेशानुसार  मैसूर  राज्य  में  छः  भ्रनुसुचित  जातियां  परन्तु  arta ने a

 सिफारिशों  tara  जातियां  बढ़ा दी  है  ।  परन्तु  उन्हें  एक  शंका है  कि  क्या  नवीन  मैसूर
 राज्य  की  विधान  सभा में  वही  २८  रंक्षित स्थान  शभ्रनुसूचित  जाति  के  लिये  रहेंगे  ।  अब १  नवम्बर

 १९४५६  से  नवीन  राज्य  बन  जाने  के  पश्चात  से  इनकी  संख्या  £4  लाख  हो  जायेगी  |

 विधान-सभा तथा  लोक-सभा में  इनके  रक्षित  स्थान  भी  बढ़  जाने  चाहिये  ad

 संशोधन  संख्या
 २९०  प्रस्तुत  किया  है

 ।
 इसमें  मेंने  उन  नामों  को  रखा  है

 कि
 जो  जनता

 में

 मल  त्रंग जीमें में
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 न०  राबिया ]

 चलित
 हैं  तथा  यदि  इनका  भी ध्यान  रखा  जाये  तो  निश्चित रूप  से  अ्रनुसुचित  जाति की  २२

 से
 २५

 लाख
 जनसंख्या  घर  जायेगी  ।  मेरी यही  प्रार्थना है  कि  गृह-मंत्री  परिसीमन  आयोग  तथा

 निर्वाचन  आयोग  को  इस  सम्बन्ध  में  ate  देंगे  i.  waar  अदिस  जाति  की  जनता  डरती  रहेगी
 कि  उनकी  ५५  अ्रंथवा ६०  प्रतिशत

 जनसंख्या  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  हैं  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि

 मेरा  संशोधन
 स्वीकार

 कर  लिया  जायें  अथवा  श्राइवासन  दिया  जाये  कि  कर्नाटक  में  मिलाये  जाने

 वाले  क्षेत्रों  में
 नवीन

 मैसूर  राज्य  मिलने  वाले  क्षेत्र की  इन  जातियों  की  सूची  में  इनको  रखा

 क्योंकि
 ast  के  हिसाब  स ेअनुसूचित  जाति  इस  नवीन  राज्य  में  सबसे  प्रदीप  हो  जायेंगी

 निर्वाचन  झ्रायोग  द्वारा  विधान-सभा  तथा  लोक-सभा  के  स्थानों  को  निश्चित  करने  से  इन  जातियों

 के  मन  में
 शंका  उत्पन्न

 हो  गई  है  ।  इसको  दूर  करना  आवश्यक है  ।

 मुझे  इसका  ast  खेद है
 कि  परिसीमन  श्रायोगं में  अनु  जाति का  कोई  भी  व्यक्ति

 नहीं  रखा  गयाह  ।
 जब  भी  कोई  स्थान

 रिक्त  होता  है  तब  अनुसूचित  जाति  के  किसी  भी  व्यक्ति
 का

 विचार  नहीं
 किया

 जाता  है  ।  यही  स्थिति  निर्वाचन  आयोग की  है  तथा  इसी  के  परिणामस्वरूप
 कर्नाटक  क्षेत्र

 में
 इतने

 कम  स्थान  भ्रनुसूचित  जातियों
 के

 लिये  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि
 नीय गृह

 मंत्री  विशिष्ट  area
 दें

 कि  अनुसूचित  जाति के  स्थानों  को  रक्षित  कंरते  समय  वह  इस  का

 ध्यान  हमारा  यह  कथन  केवल  कर्नाटक  के  सम्बन्ध  में  ही  नहीं  है  परन्तु  समस्त  देश  के  सम्बन्ध

 विधेयक  में  कुछ  जातियां  अनुसूचित  जातियों  में  नहीं  रखी  गई  हैं  जैसे  जायुमली  जाति  तथा

 दैक्कीपिक्की ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  दो  नाम  इस  सूची  में  सम्मिलित  कर  लेने  चाहिये  ।

 श्री  जांगड़े  अनुसूचित  जातिया ं) क  :  अध्यक्ष  सब
 से  पहले में

 साननीय  गृह-मंत्री  जी  को  इस  बात  पर  धन्यवाद  देना  चाहता  हुं  कि  जब  से  उन्होंने  गृहमंत्रालय का
 कार्यभार  है  तब  से  हरिजनों  पर  भ्रादिवासियों  की  हालत  बहुत  ही  ज्यादा  सुधर  रही  है  ।

 इस  कारण  शझ्रादिवासियथों  ate  हरिजनों  का  माननीय  गृह-मंत्री  पर  श्रधिक.विर्वास  हो  गया

 हम  यह  जानते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  हरिजनों  कौर  प्रा दि वासियों  की  उन्नति  के

 झील है  ।  लेकिन  हमें  इस  बात  पर  कभी  कभी  दुःख  मालूम  पड़ता  है  कि  कतिपय  प्रान्तीय  सरकारें  हरिजनों
 अर  शभ्रदिवासियों  को  समुन्नत  करनें  में  थोड़ी  हिचकिचाहट  दिखलाती  इसके  कुछ  नमूने  में  यहां

 आपके  सामने  पेश  कर  सकता  लेकिन  में  किसी  का  नाम  नहीं  लेना  में  केवल  सिद्धान्त की

 बात  करना  चाहता हूं  ।  हमने  देखा  है  कि  कई  जातियों  को  शिड्यूल्ड  कास्ट  में  शामिल  करने
 की

 सिफारिश
 बेवड़े  क्लासेज  कमीशन  ने  की  प्रान्तीय  सरकारों  नें  नहीं  की  बाप  कुछ  जातियों  को  शामिल  किया

 गया  दूसरी  जातियों को  नहीं  किया गया  ।  हम  देखते  हैं  कि  प्रान्तीय  सरकारों  कौर  बैकवर्ड  क्लासेज
 कमीशन  जाति  के  विचारो  को  महत्व  दिया  जाता  लेकिन  हम  यह  जानना  चाहते

 हें  कि  क्या  इस  सदन  के  सदस्यों  के  विचारों
 को

 भी  महत्व  दिया  जाता हैं  या  यह  लंदन  इस  देश

 सब  से  महत्वपूर्ण  संस्था  में  समझता  हुं  कि  इस  सदन  के  सदस्य  जो  सलाह  देंगे  उसका  पालन

 हमारे

 माननीय  गह-मंत्री  अवश्य  करेंगे  क्योंकि  वे  लोकतंत्र  के  पक्के  परिपोषक  हैं  ।  यहां  पर  संसद्‌

 सदस्य  grat  ard  दिल  की  बात  बतलाते  में  यह  नहीं  चाहता  कि  किसी  भी  जाति  को  केवल

 राजनीतिक  अधिकार  दिलाने  के  उद्देश्य  से  हरिजनों  में  शामिल  किया  में  नहीं  चाहता  कि
 जो

 जातियां  इसकी  भ्रमणकारी  नहीं  हैं  उनको  येन केन  प्रकारेण  हरिजनों  में  या  आदिवासियों  में  शामिल  कर

 लिया  लेकिन  में  यह  चाहता  हूं  कि  जिन  मौलिक  areal
 को

 लेकर  भ्रापने  इन  जातियों  का

 वर्गीकरण  किया  है  उन  आधारों  का  बाप  पूर्णतया  पालन  में
 देखता

 हूं  कि  यह  जो  शिड्यूल  काइट्स

 जातियां )  एंड  शिड्यूल  ट्राइन्स  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  )
 आस

 में  चाहता  हं  कि  इन  झा धारों
 बिल  पेश  किया गया  है  इसमें  बहुत

 सी
 गलतियां  हो  गयी

 का  यह  अ्रन्तिम  चुनाव हे
 | का

 सरकार  हगसन  तरह  पालन  हमारे
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 हमारी  अरब  यह  भ्रान्ति  अवधि
 इस

 श्राद्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  प्रान्तीय  सरकारों
 को

 हरिजनों

 कौर  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिये  लगन शीलता  से  काम  करना  चाहिये  उनके  प्रति  भ्र पने

 कर्तव्य  को  वफादारी  के  साथ  पालन  करना  चाहिये  तभी  जाकर  हम  भारत
 की

 सरकार  के  सामान्य

 जनता  के  कृतज्ञ  हो  सकेंगे
 ।

 बहुत
 सी

 ऐसी  जातियां  हैं
 जो  कि

 श्रापके  aa  के  अनुसार  हरिजनों
 आदिवासियों में  शामिल  की  जानीं  उनको  शामिल  किया  उदाहरण  के  लिए

 राज  भी  मध्य  प्रदेश  में  चार  पांच  ऐसी  जातियां  हैं  जो  हरिजनों  के  समान  समझी  जाती  हें  उनकी  हालत

 हरिजनों से  भी  बदतर  उनको  क्यों  नहीं  हरिजनों  में  शामिल  किया  वे  जातियां

 कोहली  इरादी  ये
 जांतियां

 ot  भी
 बहुत  नीची  समझी  जाती  इनके  प्रति

 छुआछूत  बरती  जाती  बैकवर्ड  क्लासेज  कमीशन  जाति  आयोग
 े  इनमें

 से  दो  एक  जातियों
 को  शामिल  करनें  की  सिफारि दा  भी  की  पर  में  समझता  हुं

 कि
 प्राकार  कई  जातियां

 को
 शामिल  करना

 में  यहां  पर  यह  बतलाना  चाहता  नहीं  किः  उनकी  जनसंख्या  कितनी  में  तो  यहां  सिद्धान्त
 की  बात  कहना  चाहता  में  तहे  दिल

 से
 कहता  हूं  कि  कई  ऐसी  भ्र नू सुचित  जातियां  पांच  साल  तक

 ड्राप  उनको  अधिकार  नहीं
 यदि

 भ्र गली  पांच  वर्षों  में
 भी

 हम
 उनको

 कोई
 अधिकार  नहीं  देंगे

 तो  हम  उनके  प्रति  वफादारी  से  पेश  al  कौर  उनको  कब  अधिकार  मिलेगे
 ताकि  ag  कहें

 कि  हम  भी  किसी  जमानें  में  हरिजन  थे  ate  हरिजन  होते  हुए  हमारे
 ऊपर  सरकार ने  कुठाराघात

 किया  ऐसा  कहनें
 का

 हम  मौका  नहीं
 देना  चाहते

 इसी  प्रकार
 से

 में  आपको  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  कई  जातियां  ऐसी  हैं  जो  कि  अधिक
 जन  संख्या  होनें  के  कारण  से  काम  न  मिलन ेके  कारण से  बंगाल  ज्वार  असास  शादी में

 स्थानों  में  जाकर  बस  गयी  हैं  कौर  हमारे  सतनामी  भाई  बंगाल  भ्र  के  प्रान्तों  में

 घनी  भ्राबादी  होने  के  कारण  से  सेकड़ों  साल  से  वहां  पर  बस  गये  हें  वहां  पर  कोयला  खदानों  में

 मजदूरी  का  काम  करते  चमड़े  के  कारखानों
 में

 प्रौर  हड्डी  के  कारखानों  में  काम  करतें  उनके  साथ

 छुआछूत  भर  दुराभाव  वर्ता  जाता  है  में  नहीं  समझता  कि
 उनको

 हरिजन  श्र  या  अनुसूचित

 जाति  क्यों  न  साना

 ~  ५  OA:
 डिलिसिटशन  कमीशन  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ५  प्रदेशों

 मे
 डीलिमिटेशन

 कमीशन  बनाया  गया  है  कौर  यहां  पर  जो  डीलिमिटेशन  कमी शन  (
 परिसीमन  आयोग  )

 बनाया य  हैं  वह  यहां  पर  हरिजनों  प्रौढ़  भूमिजनों  की  संख्या  बढ़  जाने ंके  कारण  या  उनकी

 जन  संख्या  में  हेरफेर  होनें  कौर  उसकी  qataarcit  करने  के  लिए  ही  बनाया  गया  ह  FAT  ही  अच्छा

 होता  यदि  हर  एक  प्रदेश  के  डीलिमिटेशन  कमीशन  के  सहयोगी  सदस्यों  में  एक  एक  हरिजन  या

 भूमिजन  सदस्य  att  शामिल  कर  लिया  जाता  क्योंकि  हमारे  देखनें  में  प्राया  हैं  कि  डीलिमिटेशन

 कमीशन  के  सदस्य  लोग  केवल  भूगोल  के  निकले  के  भ्राता  पर  श्र  आंकड़ों  के  आघार  पर  बिना

 aqua  के  किसी  निर्वाचन क्षेत्र  ar  निर्धारण करते  हैं  प्रौढ़  जो  १००  मील  की  लम्बाई चौड़ाई  के  अन्दर

 ही  बन  सकती  है  उसे  २००,  २००  ३००,  Roo
 मील  लम्बा  चौड़ा  बना

 देते
 हैं  शौर  ऐसा

 इस
 लिये

 हो
 जाता  sc  क्यों  कि  उसे  अनुभव  नहीं  हैं  कि  कौन

 सी
 नदी

 या
 सड़क  वहां  पर  है

 या  क्षेत्र  सघन  है
 या  नहीं  लेकिन  हरिजनों  को  इन  से  सम्पर्क  होनें  के

 कारण  पूरा  अनुभव  रहता  है
 ak  इसीलिये  हरिजन

 सदस्यों  को  डीलिमिटेशन  कमी
 शन

 में  शामिल  किये  जानें  का  मैंने  सुझाव  दिया

 अब  में झा पक  बतलाऊ  कि  सध्य  भारत  मध्य  प्रदेश  में  इरादी  बासियों  की  काफी  संख्या

 रहती  लेकिन  भ्रादिम  जातियों  के  लिये  निर्धारण  में  जो  क्षेत्रीय  संकीर्णता  बर्ती  जाति  है  जैसा कि

 रायपुर  में
 या

 दूसरे  जिलों  में  उनकी  उपजाति  चली  जातीਂ  है
 तो  वे

 श्रादिवासी  नहीं  गिनें  जाते
 उस

 संकीर्णता  को  दूर  करके  सम्पूर्ण  प्रदेशों  में  उनको  ख़ादिम  जाति  या  हरिजन  साना  जाय
 उनका

 गाडा  जातियां  सतनामी
 या

 चमारों  से
 भी

 बदल  रहे  हैं  ।  भूमिहीन कौर  गह हीन  राज के  दिन  उनके
 साथ

 छुआछूत  दुरा भाव  बर्ता  जाता  है  ae  उनको  शैक्षणिक  तथा
 श्राव्य  सुविधायें  नहीं
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 जाति  आदेश  विधेयक

 [  श्री  जांगड़े
 |

 प्राप्त
 हैं

 कौर
 यह  खेद

 का
 विषय  है  कि  प्रान्तीय

 सरकारों
 नें  उन  जातियों  को  हरिजनों में  शमार

 करनें  की  सिफारिश  नहीं  की  है  कौर  में  चाहता  हूं  कि  उनको  हरिजन  माना  में  चाहूंगा  कि  किसी  भी
 जाति

 को
 या  किसी

 भी  बनवासी
 को

 संपूर्ण  प्रदेश  भर  में  आदिवासी  या  हरिजन  माना

 अज
 कुछ  लोगों  में  मुझे  यह  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि

 भ  को  हरिजनों  मे  रखते हुए  भी

 अपने
 को

 अम  हरिजनों  से  ऊंचा  समझते  हें
 और

 भ्रपने  को  हरिजनों  का  राजा  या  ब्राह्मण  समझते
 यह  चीज  में  समझता  हूं  उचित  नहीं है  कयों

 कि
 वे  भी  हरिजन  हें  श्र  जैसे  और  हरिजन  भाइयों  की

 हालत है
 वैसी  ही  उनकी  भी  हालत  है  तब  इस  तरह  की  ऊंचनीच  श्र  भेदभाव  इतना  सही  नहीं

 वे  को  चमार  नहीं  गिनते  at  महार  नहीं  मानते  कौर  वे  अपने  को  हरिजनों  में  राजा

 ब्राह्मण  समझते  हैं  प्रौढ़  इस  तरह  की  प्रवृत्ति  हरिजनों  में  भेदभाव  फैलाती  है  और  इसका  जल्दी  से
 जल्दी  खात्मा  होना

 इसके  उपरान्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कभी  जैसा  कि  माननीय  गृह  मंत्री  ने  जो  संशोधन

 are  ६  में  किया  है  वह  भ्रत्यन्त  प्रशंसनीय  है  लेकिन  इसके  बावजूद  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कई
 जातियां  ऐसी  हो  सकती  हें  जिन्होंने  कि  अरपना  नाम  सेलेस  में  edt  पढ़ता  कौर  भ्र विद्या  के  कारण

 नहीं  में  चाहुंगा  कि  जिन  जातियों  का  उल्लेख  सेलेस  में  १९११,  १९२१,  या  १९३१ की

 लोकगणना में  न  हो  तो  सन  RE 08,  FE 28,  १९२१, के  प्राकार  पर  किसी  अन्य  पद्धति से  उनकी

 जनसंख्या  जानी  जाय  ।  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  जो  जितना  गरीब  होता  उसकी  जनसंख्या  उतनी

 ही  ज्यादा  होती  धनिक  लोगों  की  जनसंख्या  कम  होती  है  कौर  में  समझता  हूं  कि  बनवासी  हरिजनों
 की  जनसंख्या  का  प्यार  लब्रेज़  परसेंटेज  लिया  जाये  तो  हर  एक  ग्रन्थ  जाति  से  उनकी  जनसंख्या ज्यादा

 में  चाहूंगा  कि  उनके  साथ  सहृदयता  का  व्यवहार  इसी  के  साथ  साथ  में  यह  कहना

 चाहूंगा  कि  नागरिकों की  राष्ट्रीय  पंजी  रजिस्टर  are  कई  प्रान्तों में  १९४५१  की

 जनसंख्या  के  ग्रा घार  पर  सिल  सकते  हैं  जिनमें  कि  हरिजनों  का  जातिवार  ब्योरा  दिया  गया  gate

 उनको  ताजी  फिगर  )  प्राप्त  हो  सकती  केवल  थोड़ी  मेहनत  करने  की  जरूरत  इसलिये  में

 चाहुंगा  कि  हरिजनों  शर  भूमिजनों  की  संख्या  निर्धारित  करते  समय  नेशनल  रजिस्टर  श्राफ  सीटीएस
 की  सहायता  ली  गृह  मंत्रालय  लोक गणना  विभाग  नगर  जरासी  मेहनत  करें

 तो
 यह श्रासानीं

 से  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ऐसा  करना  हरिजनों  wie  भूमि जनों  के  लिए  न्यायानुकूल  होगा  |  ऐसा  होनें

 पर  ही  हमारा  कल्याण  हो  सकता

 डीलिमिटेशन  कमिशन  रेजीमेंट बिल  के  सिलसिले  में  कई  सज्जनों  ने  बड़ा  महत्वपूर्ण भाग  लिया

 ह्  हमारे  गृह  मंत्री  ला  मिनिस्टर  कौर  देडयूल्ड  कास्ट  कमिशनर  जाति  आयुक्त

 ने  श्र  श्री  डी
 ०  एन  ०

 तिवारी  ने  इस  विषय  में  इतना  महत्वपूर्ण  भाग  लिया  है  कि  हम  सदा  के  लिये  उनके

 रहेंगे  प्रो  हमें  पूर्ण  प्रौढ़  विश्वास  है  कि  wa  जब  हमारे  ऊपर  न्याय  होगा वह  बढ़

 कर  उस  प्रन्याय  को  दूर  करनें  का  प्रयत्न  करेंगे
 |

 श्री  काजरोल्कर  नगर--उत्तर--रक्षित---अनुसुचित
 :  अध्यक्ष

 ~  ~
 आज

 हमारे  गृह  मंत्री  महोदय  जी  नें  शेडयूल्ड  काइट्स एंड  दोडयूल्ड  ट्राइबल  ः €
 )

 बिल

 जातियां  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  आदेश  लाये  ह

 उस  क्  में  से  स्वागत  करता हूं  ।  राज  हम  हरिजनों  गिरिजनों  पर  बहुंत  सालों  से

 होता  कराया  उस  भ्र न्याय  को  कुछ  हद  तक  दूर  करने  का  प्रयत्न  इस  बिल  के  द्वारा किया  जा  रहा

 श्र इस  नाते  यह  स्वागत  के  योग्य  है  प्र  में  इसका  पूरी  तरह  समर्थन  करता हूं



 ७  १९५६  भ्रनुसूचित जाति  कौर
 my  Roo

 आदिम  जाति  शभ्रादेश  )  विधेयक

 amas  क्लासेज  कमीशन  की  जब  नियुक्ति  हुई  हमारे  प्रेसीडेंट  साहब
 ने

 उस  कमिशन  को

 हरिजनों गिरिजन  जातियों  की  लिस्टों  को  रिवाइज  करने  का  काम  भी  सुपुर्दे  उसके  लिए

 हम  हरिजन  गिरिजन  उनको  धन्यावाद  देते  यह  जाहिर  बात  है  कि  जरगर  यह  लिस्टें  रिवाइज

 न  की  गई  होतीं  तो  राज  जो  हमारी  बहुत  सी  शेडयूल्ड  काइट्स  कौर  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  जातियां  की
 संख्या  बढ़  गई  हैं  वे  न  बढ़ती  प्रौढ़  इन  लोगों  को  जो  सुविधा  मिलनें  वाली  थी  वह  नहीं  मिल

 साथ  ही  हमनें  यह  भी  देखा  कि  बैकवर्ड  क्लासेज  कमीशन  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  होनें  में  देरी  लगन
 वाली  थी  और  आगामी  चुनाव  काफी  नज़दीक  आगये  उसके  लिय  हमारे  कमिशन  के  चेयरमन

 काका  कालेलकर प्रौढ़  ग्रन्थ  सदस्यों  नें  जो  इंटेसिव  रिपोर्ट  फौरन  भेजनें का  इन्तजाम  कराया

 उसके  लिये  में  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  भ्रमर  ऐसा  न  होता  तो  जो  सुविधा  अभी  हमारे  हरिजन

 और  गिरिजा भाइयों  को  सिलने  वाली है  वह  नहीं मिल

 हमारे  गृह  मंत्री  जी  ने  at  बताया  हे  कि  इस  बिल  के  पास  हो  जानें  से  हरिजनों और  गिरि जनों

 की संख्या  २४  लाख  ३२  लाख  बढ़  जायेगी  साथ  ही  पालियामेंट  में  €  सीटें

 लियों के  इन्दर  ५३  सीटें  बढ़  में  सच  कहता  हूं  कि  ae  बैकवर्ड  क्लासेज  कमिशन

 जाति  की  जो  रिकमेंडेशन्स  )  उन  में  से  सब  की  सब
 मान ली

 जाती  तो  यह

 संख्या  इस  से  भी  ज्यादा  बढ़  सकती  में  कहता  हूं  कि  wa  भी  समय  हमारे  मित्रों  नें

 जिन  जातियों  का  प्रवेश  नहीं  किया  गया  उन  के  लिये  भ्रमेंडमेंट्स  दिये  जब  हमारे गृह  मंत्री नें

 हम  लोगों  से  मिलने  ्र  बात  करनें  के  लिये  दिन  दिये  तो  में  उनसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  उन

 संशोधनों  पर  भी  विचार  शायद  कुछ  लोग  ऐसे  समझें  कि  यह  जो  ५६  लाख  हरिजनों गिरिजनों

 के  लिये  हमें  कुछ  सीटे  ज्यादा  मिल  गई  में  कहता  हं  कि  यह  कोई  हमारे  ऊपर  नहीं

 हां  यह  जरूर  हे  कि  जो न्याय  हम  पर  हो  रहा  है  ,  वह न्याय  दूर  हो  गया  भले  ही  पूरा  अन्याय न

 दूर  शुभ्रा हो  |  इस  के  लिये  में  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता

 बहुत
 सी

 ऐसी  जातियां  हें  जो  एक  प्रान्त  के  अछत  हें  परन्तु  दूसरे  प्रान्तों  के  मंदर  अछत  नहीं

 सानी  जाती
 इस

 संबध  में  क़सीदा  के  सोने  बड़ी  कठिनाईयां  लेकिन  में  यह  कहना  चाहता  हूँ
 कि  are कोई  व्यक्ति  किसी प्रान्त में  प्रीत  माना  जाता  है  तो  वह  दूसरे  प्रान्त  में  भी  प्राप्त  साना  जाना

 प्र  वह  अपनें प्रान्त
 से

 किसी  दूसरे  प्रान्त  में  चला  जाता
 तो

 वहां
 पर

 भी  उस  को  वही  सुविधा
 मिलने  चाहिये  जो  कि  शेडयूल्ड  काइट्स  आर  शेडयूल  ट्राइबल  के  लोगों  को  मिलती  at  कल  यह

 होता  हैं  कि  बहुत
 सी

 जातियों  के  लोग  नौकरी  करनें  के  लिये  या  शिक्षा  प्राप्त  करनें  के  लिये  दूसरी  जगह

 चले  जाते  थ  हो  सकता  है  कि  उनकी  जाति  का  नाम  राजकीय  दृष्टि से  उस
 राज्य  की  शेडयूल्ड

 ट्राइग्ज  at  शेडयूल्ड  काइट्स  की  लिस्ट  के  अन्दर  न  लेकिन  चूंकि  वह  अपने  यहां  शेडयूल्ड

 काइट्स  कौर  शेडयूल  ट्राइबल  की  लिस्ट  में  होता  इस  लिये  नौकरी  कौर  दिक्षा  के  संबंध  में  उनको

 अपने  यहां  जेसी  ही  सुविधा  मिलनी  चाहिए  ।

 सेन्सस  के  बारे  में  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  सन्‌  REY  का  सेन्सस  ओझर  तो  उसमें  मैंने

 देखा  कि
 जो

 एन्युमरेटस  होते  थे  वह  सवर्ण  हिन्दू  होते  में  इस  मामले  में  सब  को  दोष  नहीं  देना  चाहता

 केवल  यह  बतलाना चाहता  जब  वह  एक्यूट रेट्स  वाले  )  किसी  के  यहां  जाते  थे  तो  उससे

 पूछते  थे  कि  तुम  हरिजन  हो  न  न
 वह  कहते  हैं  कि  हां  हम  प्रद्धट द  हुह  इस  तरह  बहुत  से  लोगों  के  नास

 हरिजनों  में  alg  श्रोता  में  लिख  लिये  यह  बात  कमीशन  के  सामनें  बहुत  सी

 जो  गल्तियां  थीं  सेन्सस  में  वह  दुरूस्त
 कर  दी

 लेकिन
 जो

 इस  तरह  की  चीजें हुई  उन  के  लिय

 भी  में
 प्रार्थना

 करना  चाहता  हूं  कि  उन
 को

 दूर  कर  देनों  जो  हमारे  भाईयों  नें  श्रमडमट्स

 )  दिये  हें  उन  पर  हमारे  गृह  मंत्री  जी  ध्यान  दें  और  स्वीकार  कर  लें
 ।

 साथ  ही  आप  हमार

 लिए  जो  बिल  लाए  उन  के  लिये  धन्यवाद  भी  देता  हूं  ।
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 afer  जाति  aide  विधेयक

 री  नवल  श्रभाकर  (  बाह्य  दिल्‍ली--रक्षित--भ्रनुसुचित झ  जातियां  :
 माननिय  श्रेय  महोदय

 में  यह
 जो

 अनुसूचित  जातियों  का  संशोधन  विधेयक  उसका  स्वागत  करता  हु  लेकिन च् ३५  मन  में

 कुछ  संदेह  है  प्र  वह  में  साननिय  मंत्री
 जी  की  सेवा

 में  प्रकट  करना  चाहता

 पिछली  बार  जो  अनुसूचित  जातियों
 की

 सूची
 : उस

 में
 एक  जाति  कौर  उस  से  संबंध  रखने

 वाली  दूसरी  जातियों  के  नाम  लिखे  किन्तु
 इस

 बार  एक  जाति
 से  सम्बद्ध

 कई
 जातियां  उसके  साथ

 जोड़
 दी  गई

 जैसा  भ्र भी  श्री  जांगड़े  ने  कहा  हमें  जाति  पांति
 के

 झगड़े  में  नहीं  जाना
 में

 उनके
 इस  विचार का  स्वागत

 करता  में  जानता  हूं  कि  जातियां  जितनी  कम  होंगी  उतना ही  अच्छा  होगा

 साथ  ही  देश
 एकता

 भी  किन्तु  मेरे
 मन

 में  एक  सन्देह  है
 और  वह॒  यह

 fe  बैकवर्ड  क्लासेज  कमिशन  की  जो  रिपोर्ट  है  उस  के  wear  जातियों

 के  नाम  लिखें  हुए  हैं  ्
 साथ

 में  उन  जातियों
 की

 एस्टिमेट
 की

 हुई  संख्या

 लिखी  हुई  परन्तु  बहुत  सी  ऐसी  जातियां  हैं  जिन  के  नाम  के  जागें
 उनकी

 जन  संख्या  नहीं
 दी

 गई
 जेसा  कि  पिछली  बार  दिल्‍ली मे में  ari  दिल्‍ली  की  सन्‌  ee  की  जनगणना

 में
 न  जानें

 किस  पालिसी
 की

 वजह  से  दिल्‍ली
 की  जो

 ४१  जातियों की  सुची
 उस

 को
 प्रयोग

 में  न  ला
 कर  पंजाब  की  सूची  को  प्रयोग में  लाया  गया  जिस में  जातियों  की  संख्या  कम  उस  में  दिल्‍ली  की

 १७  जातियां  ऐसी  थी  जिन  के  नाम  नहीं  हालां  कि  वह  दिल्‍ली के के  इन्दर  काफी  संख्या  में  पाई

 जाती  हूँ
 ae

 अनुसूचित  जातियों  में  गिनी  जाती  जो  जातियां  यहां  पर  नहीं  उनके  बारें  में  मुझे

 कुछ  नहीं
 कहना  किन्तु  जो  लगभग  १७  जातियां  यहां  पर  पहले  सूची में  थीं  ate  जो  कि  पंजाब  की

 सूची में में  नहीं  उन  की  जनसंख्या इस  जनगणना  में  नहीं  त्र  इसी  के
 कारण  जितनी  हम

 लोगों  की  जनसंख्या  यहां  cat  चाहिये  उतनी  नहीं  हो  अभी में  रिपोर्ट देख  रहा  न, “५ मने

 देखा  कि  रिपोर्ट में  बहुत
 सी  जातियां  ऐसी  हैं  जो  ara  तक  हमारी  जातियों  में  लिखी हुई  सन  १९५१

 में  भी  थीं  ait  उनके  तीन  चार  साल  पहले  तक  थीं  ।  उसके  बाद  तीन  चार  जातियां  के  लिये  बैकवर्ड

 क्लासेज  कमिशन  नें  सिफारिश  की  उन  को  भी  हमारे  माननीय  मंत्रीजी  नें  कृपा  करके  इस  विधेयक

 के  geet  सम्मिलित  कर  लिया  मैंने  जब  देखा  कि  पेपर  नं  ०  ४  में  जो  कि  सन  PUR  में  प्रकाशित

 हुआ  स्पष्ट  रूप  से  लिखा  gar  है
 कि

 हम  नें  पंजाब
 की

 सुची
 का

 प्रयोग  किया  है
 तो  उस

 समय
 भी

 माननिय  मंत्री  डा०  काट की  सेवा  में  एक  प्रार्थना पत्र  दिया  गौर  कहा  कि  इसको  ठीक  किया

 उन्होंनें  कपास  कर  के  प्रश्नों  जनगणना  के  विभाग
 को

 आर  उस  के  बाद  एस्टिमेट  किया
 जब  एस्टीमेट  )

 तयार  किया  गया  तो  उस  में  भी  ऐसी  अ्रछत  जातियां  जिन  के

 संबंध  में  उन्होंनें  कहा
 कि

 उनके  कोई  आंकड़े  उनको  पिछली
 जन

 गणना
 के

 इन्दर  प्राप्त  नहीं
 ऐसी  भ्र वस् था में  दिल्‍ली के  अन्दर  ६०  या  ६५  हजार  संख्या  अनुसूचित  जातियां  की  बढ़  यहां  पर

 उन  की  सन्‌  १९४५१  में  २  लाख
 ८

 हजार  जन  संख्या  बताई  यह  ६४५  हजार  जनसंख्या  ग्रोवर

 बढ़ा  दी  जाती
 तो

 उन  की  संख्या  २  लाख  ६५  हजार
 से

 ज्यादा  हो

 में  जब  डीलिमिटेशन  कमिशन  झ्रायोग  )  के  सोने  गवाह  के  रूप  में  गया  कौर  उस

 से  प्रार्थना  की  कि  गृह  मंत्रालय  जनगणना की  दोबारा  जांच  की
 है

 कौर  वह  यह  कहता  हैं
 कि

 यहां  के
 हरिजनों  और  चत  जातियों  की

 जनसंख्या
 २  लाख  ६४

 हजार  के
 लगभग  पहुंचती है

 तो  परिसीमन  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  कहा  की
 मे  केसामने  कुछ  काननी  दिक्कतें  यदि  आप  उन  झ्रांकड़ो

 को  जो  कि  आपको  मिले  प्रार्थना  पत्र  के  साथ  मेरे  पास  भेजें  और  उन  आकड़ों
 को  गजट  करा  तो

 में  यह  समझ  सकता  हुं
 कि

 वहू
 ates

 प्रमाणित  हे
 इस  संबंध  में  हमारे  शेडयूल्ड  कास्ट  कमिश्नर  नें

 अपनी  रिपोर्ट
 दी

 है  ate  उस  के  इन्दर  उन्होंने  जिक्र  किया  है  तथा  माना  है
 कि

 एस्टिमेट  करने  पर  मालूम

 हुआ
 है  कि

 दिल्ली
 की

 जनसंख्या  इस  तरह  से  बढ़  गई  इस  बिल  को  देखनें  से  मेरे  मन  में
 जो

 संदेह

 में  चाहता  हूं  कि  उस  का  निवारण  हो  जाय  ।  उसमें  यह  किया गया  है  कि
 एक

 जाति  लिखी  हुई  ह
 और

 उसके  साथ
 ६

 या
 ७

 जातियां  रख
 दी

 गई  में  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  उस  एक  जाति  में  ही
 शुमार

 की  जायेंगी  या  sea  एस्टिमेट
 की

 हुई  जातियां  समझी  जायेंगी  जिन  के  एस्टिमेट  करनें
 से

 बढ़े  हुए

 मूल  wast में



 ७  Reus  अनुसूचित  जाति  कौर  अनुसूचित  Roos

 आदेश  विधेयक

 ford  ग्रा  जाते  में  मंत्री
 महोदय  से  प्राथना  करता  हूं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 प्रकाश

 यह  एक  इस  दिल्‍ली  राज्य  का  ही  प्रश्न  नहीं  इसी  तरह  के  प्रश्न  हिमाचल  प्रदेश

 में  भी  उत्पन्न  होते  रहते  इसके  अतिरिक्त  बहुत  सी  जगह
 हैं  जहां  पर  नई  जातियों  को  शुमार  तो  कर  लिया

 गया  उनको  सम्मिलित
 तो

 कर  लिया  गया  है  किन्तु  उन  नई
 जातियों

 की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  होती

 ऐसी  अवस्था में  वे  क्या  प्रभी  भाई  जांगड़े  जी  ने  कहा  कि  नेपाल  रजिस्टर  से  देख  लिया

 जब  दिल्‍ली  का  मसला  सामने  था  उस  मेंने  यह  प्रार्थना  की  थी  कि  नेशनल  रजिस्टर

 से  इस  चीज  को  देखा  जा  सकता  है  लेकिन  यह  नहीं  हो  सका  नैशनल  रजिस्टर

 पंजी  )  में  भी  दिल्‍ली  के  बारे  में  इस  तरह  के  रफीक  प्राप्त  नहीं  थे  कौर  वह  बात  वहीं  रह

 विचार  जो
 मेरे

 सन  में  है  वह  यह  है  कि  एक  जाति  के  लोग  जो  कि  मान  लीजिये  बम्बई  में

 जातियों या  गिरिजातियों  की
 रहते  हें  और  श्रब  दिल्ल

 में
 आगये  हैं  या  किसी  पड़ोसी

 राज्य  में  चले  गए  शौर  यदि
 अनुसूचित

 के  उनका  नाम  है  तो  कम  से  कम  जो  केन्द्रीय

 उनको  दी  जाती
 ये

 सुविधायें  उनको  भी  प्राप्त  होनी  चाहिएं
 ।  ये  सुविधायें ऐसी  हैं  जेसे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  उनको  वजीफे  देती  छात्रवृत्तियां  देती  है
 या

 दूसरी  प्रकार
 की

 सुविधायें  देती  हैं  वे  सब  उनको

 सिलनी  केन्द्रीय  सरकार
 के

 दफ्तरों
 में

 नौकरियां  होती  हें  उनमें  से
 भी  जसे

 a  ५

 को  दिया  जाता  प्रेफरेंस  )  दिया  जाना  में
 आ्रापको

 एक
 केस  बतलाना

 चाहता  हूं

 जो  बहुत  छोटा  सा  एक  छात्र  जो
 कि

 ज  डिविजन  में  पास  झा  यह  उसका  केस  द... ह  वह

 पंजाब  की  अनुसूचित  जातियों  में  गिना  जाता  दुर्भाग्यवश
 ०७ बैक  के  949  क

 हम  मुख्य  प्रयोजन  से  दूर  जा  रहे  हैं
 जो  कि  भ्रनुसुचित जातियों  के  लिए

 कतिपय  जगाहों  के  संबंध  में  है

 श्री  नवल  इन  जातियों  के  संबंध  में  ही  में  कह  रहा  हूं  ।

 अ्रिध्यक्ष  इसके  प्रस्तुत  सभी  कुछ  नहीं  लिया  जा  सकता  ॥

 श्री नवल  फस्ट  डिविजन  में  वह  कराया  वह  मेरे  पास  वह  सेंटर से

 लर शिप  चाहता  मेंने  पत्र  लिखा  किन्तु  उसे  इस  लिये  स्वीकार  नहीं  किया  गया
 कि

 पंजाब
 :
 का  हूँ

 कौर  श्री  दिल्‍ली
 में

 ग्रां या  है  ate  ७ --- - ४». दल्ली  से  उसने  पास  किया  तो  जो  ऐसे  केस  होते  उनके  संबंध  में
 में

 चाहूंगा  कि  कोई  निति  निर्धारित  होनी  चाहिये  सहानुभूति  ८»  ऐसे  केसिस  पर  विचार  किया
 जाना

 श्री  गणपति  राम  जौनपुर-पूर्व-रक्षित-श्रनुसूचित  यू०पी०  के  हरिजनों

 के  संबंध  में  में  भी  कुछ  कहना  चाहता

 बहुत  अच्छा  |

 श्री  बाल्मीकि

 बुलन्दशहर  rt  अनुसूचित
 :  श्रीयंत्र  में  भी

 कुछ  कहना  चाहता  हूं
 प्रौढ़

 मुझे
 भी

 समय  दिया  जाये

 अआप भी य ० भी  यू  ०  पी०  से

 श्री  श्री  जी  हां

 गव्य  हर  एक  प्रदेश  के  मैम्बर  को  में  बोलने
 का

 मौका

 दे  रहा  हूं
 भ्रंग्रेजी में

 2--252  1..  S.  56



 २०१०  अनुसूचित  जाति  मौर  अनुसूचित  ७  १९५६

 आदिम  जाति  आदेश  )  विधेयक

 tat  बमन
 माननीय गृह  मंत्री ने  अपने

 भाषण  में  बताया
 कि  वह  अनुसूचित  जाति

 तथा
 मनु  चत  ख़ादिम  जाति

 की
 उन्नति  के  लिये  उत्सुक

 में  उन्हें  बता  देना  चाहता  हूं  कि  हम
 भी

 उनको  सहायता  देने
 को

 तत्पर  किन्तु में  यह  कहना  चाहता

 g  कि
 इस

 प्रकार  का  विधेयक  देव  सत्र
 के

 ot  में  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जिसक  कारण  इस
 पर  चर्चा

 में  शीघ्रता की  जाती  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध है  कि  भविष्य  में  वह  इसका  ध्यान  रखें  जिस  से

 इस  पर  चर्चा  के  लिये  सदस्यों  को  पर्याप्त  समय  मिल  ah  जैसा  कि  श्री  काजरोल्कर  ने  बताया  विधेयक

 में  कुछ  वन्य  जातियां  सम्मिलित
 की

 गई  हैं  परन्तु  समय
 की  कमी  के

 कारण  हमें  उन  जातियों  के  संबंध
 में

 पूर्ण  जानकारी  नहीं  है  ।
 इसी  प्रकार  कुछ  जातियां  अनुसूचित  जाति

 की
 सूची

 से
 निकाल

 दी
 गई

 हैं

 तथा  बहुत  से  सदस्य  नहीं
 जानते  कि

 वह  कौनसी
 जातियां हैं  ।  यदि  हमको  पर्याप्त  समय  मिलता  तो

 हम  इनके  संबंध  में  पूर्ण  अध्ययन  कर  सकते

 _  में  कुछ  मामलों  में  जानता  हूं  कि  कुछ  जातियां  अनुसूचित  जातियों  में  सम्मिलित  कर
 दी

 गई  हे  परन्तु  में  जानता  हुं  कि  कुछ  राज्यों  में  यह  मनु  जातियां  हैं  परन्तु  इन  जातियों  में  इनको

 नहीं  गया  इस  लिये  उन  में  कुछ  भ्र संतोष  है  कि  उनको  सिफारिशों  पर  विचार  का  उचित
 समय

 नहीं  मिला
 ए

 में  मानता  हूं  कि  सरकार  श्रस्पृष्यता  निवारण  शिक्षा  की  सहायता  शादी से  इन  जातियों

 की  स्तर  ऊंचा  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  परन्तु  हमारी  यही  शिकायत  है  कि  हमको  विचार  करने  के

 लिये  पूर्ण  समय  नहीं  दिया  जाता

 जातियों के  संबंध  में  में  एक  बात  कहूंगा  कि  कुछ  नियंत्रित  क्षेत्रों  में  कुछ  arf

 जातियां  मान  ली  गई  ह  तथा  जब  वह  इस  नियंत्रित  क्षेत्र  में  से  बाहर  जाती  हे

 हम  बाहरी  क्षेत्र  की  उसी  जाति  को  सुविधाओं  का  उपयोग  उठाने  का  अधिकार  इन  बाहर
 जाने  वाली  जातियों  को  नहीं  मिलता

 में  १५  राज्य  का  ही  एक  उदाहरण  देता  हूं  माननीय  गृह  काय  मंत्री  का  ध्यान  उसकी

 आकर्षित  करना  चाहता

 डा०  पशुपति  मंडल  का  एक  संशोधन  संख्या  ६७  है  जो  सुनारी  नामक  जाति  के  संबध  में  बात
 वास्तव  में  यह  हे  कि  साहा  में  दो  जातियां  एक  भ्रननुसूचित  ate  दूसरी  दूसरी  जाति  के

 लोग  बसिया  केवल  साहा  से  गड़बड़ी  उत्पन्न  ह
 सकती

 है
 maid  कुछ  एसे  लोग  इससे  लाभ

 उठायेंगे  जो  इस  के  alsa  नही ंहे ंजबकि  सुनारी  लोग  उससे  समझे

 भारत  सरकार तो  हैरान  कर्मचारियों पर  ही  निर्भर  यदि  कोई  कमेंचारी
 यह  कहता  ड

 कि  चूंकि  कोई  व्यक्ति  अपनें  नाम  के  साथ  साहा  लिखता  इस  कारण
 वह

 अनु  चत  जाति का  नहीं

 प्रत  मेरा  निवेदन  है
 कि

 गृह  कार्य  मंत्री  यह  देखें  कि  जो  लोग  राष्ट्रीयता  के  पदचिन्हों  का

 अनुसरण  कर  रहे  हें  उनके  साथ  पूर्ण  न्याय  किया  जाना

 गंगाघर  दिव  जातियां )  :  में  अपनी  जाति  के
 मामलों  कें

 बारे  में  कुछ  कहना  १९२६  में  अंग्रजों  ३४ ६7  महात्मा  गांधी  में  इस  बारे  में  बड़ी  चर्चा  हुई

 कि  हम  लोगों  का  संयुक्त  ग्रीवा  साइमन  की  नियुक्ति  भी  इसी  बारे
 मे

 की  मेने  भी  साइमन  आयोग  के  समक्ष  साक्ष्य  दिया  उस  समय  महात्मा  गांधी  ने  संयुक्त  निर्वाचन

 के  लिये  भ्र पना  पूर्ण  जोर  1  जबकि  जाति के  सदस्यों  नें  जो  सरकार  के  पक्ष

 में  भ्र लग  निर्वाचन  का  समर्थन  किया  १९३२  में  गांधीजी  ने  सामुदायिक  पंचाट  के  विरोधमें

 आमरण  अनशन  किया  बम्बई  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों
 की  एक

 बैठक  बुलाई  गई  जिसके

 परिणामस्वरूप  राजा  मुंजे  समझौता  किया  अलग  निर्वाचन  के  विरोधियों
 में

 से  में  भी  एक

 इस  प्रकार  महात्मा  जी  हरिजनों  के  लिये  संयुक्त  निर्वाचन  रखने  के  बारे  में  आजीवन  लड़ते  रहे
 ।

 wast में



 ७  १९५६  अनुसूचित  जाति  कौर  अनु  २०११

 देर  जाति  आदेश  विधेयक

 संसद  तथा  विधान  सभाओं  मे  हमारी  संख्या  इतनी  कम  होने  के  कारण  यह  है  कि

 गणना  करने  वालों  ने  ठीक  प्रकार  सें  श्रपना  कार्य  नहीं  कुछ  वर्ष  (|  हमारी  संख्या  कुल  जन  संख्या
 का  १/६  भाग  थी  जिसे  wa  जान  बूझ  कर  कम  कर  दिया  गया  वास्तव  मे  देखा  जाय  तो  यह

 संख्या

 तो
 सारे  समुदाय

 की
 झ्ाथिक  दशा  सुधारने  कौर  सामाजिक  कल्याण  के  लिये  कुछ

 कर
 सकती  हैं

 श्रीधर  ate  विशेषकर  रायलसीमा  भारत  के-राज्यों में  सब  से  भ्रच्छा हे  जिसकी  जनसंख्या

 ५  करोड़  हैं  जिसमें  लगभग  yo -६०
 लाख  हरिजन  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  प्राता  कि

 फिर
 वहां  से

 केवल  तीन  ही  प्रतिनिधि क्यों  लिये  गये  ।  में  गृह-कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  मामले
 की  जांच  पहले  रायलसीमा  के  लिये  चार  सीटें  रखी  गई  थीं  जिसमें  से  एक  अरब  भ्रनन्तपुर  के

 लिये  कर  दी  गई  हैं  ।  में  गृह-कार्य  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  रायलसीमा  की  चार  सीटें  ज्यों  की

 त्यों  बनी  रहने

 श्रिया  महोदय :  में  अरब  डा०  जाटव  वीर  को  बोलने  के  लिए  व  हता  हूं  |

 अध्यक्ष उइके
 दक्षिण--रक्षित--भ्रनुसूचित

 arian  :

 इस  बिल  का  सम्बन्ध  आदिवासियों से  भी  लेकिन  कभी  तक  एक  के  सिवा  किसी  को  समय

 हीं  मिला है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  शझ्रादिवासियों  को  भी  समय  दिया  जाना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बाद  |

 सरदार प्र्०  सि०  सहगल  :  टाइम  खत्म  हो  फिर  बड़ी  मुश्किल  पड़ेगी
 |

 झाखिर हम लोगों हम  लोगों  को  रिप्रेजेंट  करना  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  ही  तो  बोलने  के  लिये कह  रहा हूं  ।

 श्री  जाटव  वीर
 माधोपुर--रक्षित--अ्रनुसूुचित  जातियां )  :  माननीय

 अध्यक्ष
 aa बड़े  सौभाग्य  का  दिन  है  कि  इस  हाउस  में  परिगणित  जातियों को  घटाने

 उनमें  भ्रामक  उन्नति  के  कार्य  करने  कौर  उनके  सामाजिक  सुधार  के  विषय  में  चर्चा  हो

 रही  है
 ।  में  माननीय  गह  मंत्री

 को
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने

 इस
 बिल

 को
 यहां  पर  ला  कर  यह

 प्रेरणा  दी  है  कि  इस  समय  जातियां  गिरी  हुई  उनको  हूर  प्रकार
 की

 सुविधा  प्रदान  करके

 उनके  स्तर
 को

 ऊंचा  उठाया  जाय
 ।

 में  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  देश  में  एक  जाटव  जाति  जिसकी  संख्या  भारत  की  हरिजन  जातियों  में  सबसे

 अघिक है  ।  १९३८ में  इस  जाति
 की  तरफ से  एक  डेपुटेशन  माननीय  गृह  मंत्री  के  पास  गया

 एक  श्रीचंदन-पत्र देकर  कहा
 कि

 जाति
 की  दशा  बड़ी  दयनीय  है  |

 उसका  नाम  अनुसूचित
 जातियों में  नहीं  है  ।  इस  जाति के  ऊपर  सवर्णों  की  तरफ  से  बड़े  भ्रष्टाचार  किये  जाते  हें  उन
 लोगों

 के
 साथ

 बरती  जाती  हे  ।
 नगर

 इस  जाति के  लोगों  की  ददा  का  खाका  खींचा

 तो  वह  बड़ा  शोचनीय  दर्दनाक होगा  ।  उन्होंने  वह  पत्र  लिया  कौर  सैक्रेटरी  के  पास  भेज

 fear  ait  वह  स्वीकार  हो  गया  ।  तब  सारे  राज्य  में  घोषणा  हो  गई  कि  जाटव  हरिजन  जाति में  हैं  ।

 2exuL Ay afer ay!

 नग  उत्तर  राजस्थान  दिल्‍ली  में  इस  सम्बन्ध  में  घोषणा  की

 लेकिन  दुर्भाग्यवश  मध्य  भारत  में  इसकी  घोषणा  नहीं  की
 गई  ।  वहां

 पर
 आन्दोलन  मध्य

 भारत  में  जाटवों  की  भ्राबादी  लगभग  पांच  लाख है  ।  9-2 HY CA FA को  दस  हजार  लोगों के  दस्तखत

 करा
 कर

 भारत  सरकार
 के  पास  भेजे  गये  ।  उसके  बाद  हमारे  दिड्यूल्ड  काइट्स  कमिश्नर

 जाति  श्रावित  )  श्री  श्रीकान्त  ग्वालियर  पधारे  ।  यह  RXR  की  बात  है  ।  उनको  अभिनंदन-पत्र

 दिया  गया  ate  उनसे  निवेदन  किया  गया  कि  यहां  पर  पांच  लाख  के  करीब  जाटव  रहते  हें  ।  उनके

 हाथ  का  हम्ना  कोई  नहीं  खाता
 है  ।  वे

 खाट  पर  नहीं  बैठ  सकते  हैं  मगर  कोई  व्याह-दादी
 के  समय  पकवान  बना  तो  उस  पकवान  को  लूट  लिया  जाता  है  ।

 यह  अभिनन्दन  पत्र  सन न

 मूल  अंग्रजी  में



 २०१२
 शक्र बार च्े  ७  RENE

 आदिम  जाति  आदेश  विधेयक

 श्री  जाटव

 gaye
 में  दिया  गया  था

 ।  उन्होंने  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  का  श्राइवासन  भी  दिया  था  ।  इसके

 बाद  हमनें  श्री जगजीवनराम  को  भी  मध्य  भारत  की  जाटव  जाति  की  कठिनाइयों के  बारे  में  एक
 स्मतिपत्र दिया  था  ।  सन ८  स  ४७

 में  जब  ग्वालियर  में  रियासत  थी  उस  समय  भी  हमने  राज्य  को  एक
 स्मुति पत्र

 दिया  था  कौर  राज्य  ने  उस  पर  विचार  किया  था
 ।

 में  चाहता  हूं  कि  यह  स्वीकार  किया

 जाये कि  जाटव  भी  सज्जनों  के  att हें  किसी  को  नीच  कहना  तो  एक  प्रकार  से  ल. भदभाव  फलाना

 में  तो  चाहता  हूं  कि  यहां  कि  जितनी
 भी  जातियां हें  सबको  एक  जाति  लिखा  जावे

 ।  में  तो

 चाहता  हूं  कि  भंगी  सवाल  सब
 को

 एक  जाति
 का

 समझा  जावे
 ।
 में  तो  चाहता  हूं  कि  वह ५

 दिन  ara  जब  कि  यहां  केवल  एक  भारतीय  जाति  ही  रह  जाये  ai  हम  भारत  के  सब  रहने  वाले

 बराबर
 हम  यही  चाहते हें  ।  में  जानता  हूं  कि  हमारी  सरकार  इस  झोर  प्रयत्नशील है  ।  हमारे

 माननीय
 गृह  मंत्री  जी  पिछली  बार  छुआछूत  दूर  करने  का  बिल  लाये  थे

 ।
 में  समझता  हूं  कि  सरकार

 के  इस  प्रकार के  प्रयत्नों  से
 इस  देश

 का
 कल्याण  बहुत  जल्दी  हो  जायेगा ।  मेंने  कुछ  संशोधन

 दिये  हें  ।  ara  उनको  स्वीकार  किया  जायेगा  ।

 यहां  पर  कुछ  भाइयों  ने  कहा  कि  जाटव  लोग  तो  ऊंचे  बढ़  गये  हें  ।  में  उन  भाइयों  को  धन्यवाद

 देता  हूं  कि  उनके  ये  शब्द  तो
 निकले

 ।  लेकिन  में  कहना  चाहता  हूं  कि  मध्य  भारत  में  जाटव  लोगों  के

 साथ  बुरा  व्यवहार किया  जाता  हैं  ।  अभी  कोई  महीना  भर  gat  कि  घर  बनाने  पर  कत्ल हो
 गया ।  मगर  हम  जरा भी  ऊंचा  सिर  उठाते  हें  तो  हमको  दबाया  जाता  हैं  ।  इसका  प्रमाण

 माननीय  श्रीकान्त  जी  हें  जिनके  पास  इस  प्रकार  की  शिकायतों  की  हजारों  रीतियां  arts

 राज  हम  लोगों  की  यह  दशा  है
 ।

 कोई  लोग  अपने  को  सूर्यवंशी  कहते  कोई  भ्र पने
 को

 यदुवंशी
 कहते  पर  हमारा  तो  यह  दावा  है  कि  हम  कृष्ण  वंशी  हें  लेकिन  हमको  दबादबा कर  नीचा  चमार

 कर  दिया गया  है  ।  हम  कहते  हे ंकि  सवर्ण  हिन्दू  सब  कुछ  के  हकदार हैं  ।  लेकिन हम  यह  नहीं

 चाहते  कि  हमसे  ः  जैसा  व्यवहार  किया  जाये  ।  हम  तो  वह  दिन  देखना  चाहते हें  जब

 देश  में  केवल  एक  ही  भारतीय  जाति  रह  जाये  ।  तभी  देश  का  कल्याण होगा  ।  यदि  कोई  आदमी

 चमड़े  का  काम  करता  है  तो  उसको  इस  वजह  से  चमार  कहना  भ्रौर  नीच  या  कोई

 कोली  का  काम  करता  है  तो  उसको  समझना  गलत  है  |  हमारे  भाइयों  ने  काम  के  अनुसार  जातियां

 बना  दीं  |  में  समझता  हूं  कि  किसी  काम  के  करने  के  कारण  किसी  को  नीच  ऊंच  समझना  गलत  है
 |

 में  तो  चाहता  हूं  कि  पांच  वर्ष  बाद  वह  दिन  ore  कि  जब  यहां  केवल  एक  ही  जाति  हो  इस  हाउस

 में  किसी  का  अलग  wen  प्रतिनिधित्व  न  हो  ।  मेरी  यही  area  प्राथना  है  कि  श्राप  ऐसा  प्रयत्न  करें

 कि  वह  दिन  atte  ara  |

 श्री  केदाव  श्रायंगार  में एक  स्पष्टीकरण  के  लिए  खड़ा  garg
 |

 यह

 विधेयक  स्वागत  करने  योग्य  है  क्योंकि  सरकार  द्वारा  आयुक्त  की  स्वीकृत  सिफारिशों को
 कार्यान्वित

 किया जा  रहा  है  ।  परन्तु इस विधेयक इस  विधेयक  में  मैसूर  राज्य  में
 जो  भ्रनुसूचित जातियां  सम्मिलित

 की

 मई  हें  उनमें  मिलायें  जाने  वाले  क्षेत्रों  की  जातियां  सम्मिलित  नहीं  |

 अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  से  पूछा  गया  था  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  वे  पुनर्गठित

 weal के  अनुकूल  विधेयक  बनाने  के  लिये  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  उइके
 :  अध्यक्ष  भारत  में  आदिवासियों  का  वर्ग  विशेष  पिछड़ा  हुआ  गरीब

 है  ate  प्रशिक्षित है  ।  गरीब  ate  शिक्षित  तो  कौर  जातियों में  भी  हें  लेकिन  श्रादिवासि  में

 कुछ  खास  |  उनमें  भोलापन  sate  लजीला  पन  इस  भोलेपन  के  कारण  वह  दिन  रात

 लूटे  जाते  हैं  ।  भ्रपने  लजीले  पन  के  कारण  वे  किसी  से  मिलते  नहीं
 ।

 श्रगर  बस्ती  में
 रहेंगे

 तो

 दूसरे  लोगों  पे अप  मुहल्ले  बसा  कर  प्रौढ़  नगर  मैदान  कौर  जंगल  में  रहेंगे  तो  भी  सबसे
 हो

 अलग  रहेंगे  ।  इस  कारण  उनका  किसी  से  मेल  नहीं  होता  इस  कारण  उनका  उत्थान  at

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 ७  १९४६  अनुसूचित जाति  atk
 Ros

 जाति  आदेश  विधेयक

 सकता है  ।  इसके  श्रलावा उनके  कुछ  सामाजिक  कृत्य  भी  विशेष  प्रकार  के  हें
 ।

 इस
 लचीलेपन  कौर  खास  ara  विचार  के  कारण  आदिवासियों  के  साथ  खास  व्यवहार किया  जाना

 चाहिये  ।  हमारे  विधान  निर्माताओं  नें  उनकी  इन  विशेषताओं  की  रक्षा  करने  के  लिये  संविधान  में  बहुत

 सेफगार्इस भी  रखे  हमारी  संविधान  २६
 जनवरी

 REYo
 को  लागू हुआ  |  उस  दिन  सारे

 भारतवर्ष  में  आदिवासियों  ने  बड़ी  खुशी  मनायी  ate  जलसे  किये
 ।

 लेकिन  ३०  मैच  सन्‌  geXo  का

 जो  राष्ट्रपति  का  श्रीदेवी  निकला  ate  उसमें  जो  आदिवासियों  की  संख्या  निकली  उससे  हम  लोगों  को

 घोर  निराशा  हुई  ।  हम  नहीं  समझ  सके  कि  हम  लोगों  के  साथ  यह  न्याय क्यों  किया  गया  ।  सन्‌

 १९४१  की  जनगणना  के  झ्रनुसार  हमारी  संख्या  2, 88%, 2¥,000  लेकिन  राष्ट्रपति के  श्रादेश

 के  भ्रनसार  वह  2 196,193,006  रह  लगभग  ६२  लाख  हमारी  संख्या  कम  हो  गयी  ।

 बाद  में  हमको  मालूम  हुआ कि  इस  कमी  का  कारण  क्या
 था  ।

 हम  यह  मानते  हें  कि  राज्य  सरकार

 झर  केन्द्रीय  सरकार  हमारे  शिक्षण  के  लिये  कौर  दूसरी  बातों  में  सहायता  करनें
 के

 लिये  रुपया

 देने  में  आ्रागापीछा  नहीं  करती  कौर  हमको  सहायता  दी  जा  रही हैं  ।  लेकिन  हमारी  संख्या कम  करने

 का  कारण  यह  मालूम  होता  है  कि  हमारे  अधिक  प्रतिनिधि
 विधान  संभागों  में  और  पार्लियामेंट

 मन  प्रा  |
 इसी  कारण  हमारी  संख्या

 ६२  लाख  कम  कर  दी  गयी  में  समझता  हूं  कि  इस  मामले

 में  राज्य  सरकारें  डालती  हें  ।  प्रभी  हमारे  गृह  मंत्री  जी  ने  यहां  पर  विधान की  धारा  ३४१
 भर  ३४२  का  हवाला  दिया

 ।  इन  धाराओं  में  साफ  कहा  गया  है
 कि  इस  संख्या

 का  परिवर्तन

 पालियामेंट  कर  सकती है  ।  राज  हमारे  ऐसे  गृह  मंत्री हें  जिन्होंने  कि  पहाड़  जैसे  रिभ्मार्गनाइजेशन

 श्राफ  स्टेट्स  पुनर्गठन  के  को  पूरा  किया  at  अच्छे  ढंग  से  किया  ।  उनके  लिये

 हमारी  संख्या  पुरी  करना  सरल  काम  है  ।  हमारी  प्रार्थना है  कि  इन  ६२  लाख  आदिवासियों  को

 आदिवासी  घोषित  न  करने  से  हमारा  कितना  नुकसान  होता  है  उसकी  शोर  वे  ध्यान  दें
 ।

 जब  तक

 यह  नहीं  हो  जाता हम  अपने को  उन  आदिवासी
 लोगों  के  सामने  मुंह  दिखाने  काबिल  नहीं  समझते

 श्र हम  ह  को  उनके  प्रतिनिधि  होने  योग्य  नहीं  समझते  कौर  हमारे  मन  में  यह  भावना  जाती  है
 कि

 हम  इस्तीफा  देकर  चले  जायें  ।  लेकिन  हम  भ्र पने  गृह  मंत्री  जी  का
 जो

 सहानुभूतिपूर्ण  व्यवहार
 देखते  चले  रहे  हें  उससे  हमको  प्रिया  प्रौढ़  होता  हैं  कि  हमारी यह  कठिनाई  दूर की
 जायेगी  |  भ्रमर इन  ६२  लाख  झ्रादिवासियों  को  आदिवासी  घोषित  कर  दिया  जाता  है  तो  परिणाम

 यह  होगा  कि  भ्रसेम्बलीज में  ६२  हमारे  मेम्बर  करा  जावेंगे  प्रौढ़  पालियामेंट  में  दस  मेम्बर  जावेंगे  ।

 लेकिन  इससे  किसी
 को

 नुकसान  होने  वाला  नहीं
 है  ।  यह  fam  एक  ही  मतबा  तो  होगा  क्योंकि  पांच

 साल  बाद  तो  ये  लोग  नहीं  ar  सकेंगे  क्योंकि  इसमें  धनी  लोग  बहुत  कम  हें
 ।

 भर  कोई  लाख

 में
 एक  धनी  है  भी  तो

 उसका  जनता  के  साथ  सम्पकं  न  होंने  के  कारण  चुनकर  शीरानी  सम्भव  नहीं

 @  |  केवल
 पैसे  के  बल  पर  तो  चुनकर  नहीं

 सकता
 हालत

 यह
 है

 कि
 जो  गरीब

 2  atc  जिनका  कि  जनता  के  साथ  सम्पक  है  उनके  पास  इतना  धन  नहीं  है  कि  वह  चुनाव  में  रुपया

 खर्च  करके  इलेक्शन लड़ कर  यहां  पालियामेंट में  सकें  ।  श्र  हमारी  जैसी  श्रमिक  अवस्था  है

 उसको  देखते  हुए  पांच  साल  बाद
 पालियामेंट

 की  सारी  सीटें  प्राकार  मुबारक  हों  प्रौढ़  हमारे  भाई

 उन  पर  हाथ  नहीं  डाल  सकेंगे  कौर हाथ  डालना  तो  दूर  रहा  हम  उधर  भी करेंगे तो

 श्राप  हमारी  निकाल  देंगे  ।

 mr  खाली  आदिवासियों  के  लिए  फ्रीशिप्स  कौर  स्कालरशिप
 )

 देन ेकी  बात  होती  तो  में  इस  तरह  पालियामेंट  में  अपना  कलेजा  सुखाता  भी  नहीं  लेकिन  में  तो  राज

 उस  मूल  बात के  लिये  रोने  खड़ा  हुम्रा हुं, ग्रर्थात्‌ walt  ग्रा दिवा सी  को  भ्रादिवासी  न  घोषित

 ऐसा

 न

 होने  से  ae  हमारे
 भाइयों  की  जिस  तरह  दुर्दशा  हो  रही  है  कौर  उनको अनेकों कष्ट  भोगने

 पड़  रहे  हैऔर  में  इस  प्रचुर  पर  उसी  घोषणा  को
 कराने

 के  लिये
 कि

 हमारे  ऐसे  बहुत  से  भाई

 जिनको  कि  ऑ्रादिवासी  नहीं  माना  जाता  उनको  आदिवासी  माना  इसको  कराने  के  लिए

 आज  ऐसा
 न

 होने  से  परिणाम  यह  हो  रहा  है  कि  श्रापके जो जो  सोशल  रिफार्म्स  ऐक्ट

 अधिनियम )
 जैसे  सक्सैना  ऐक्ट  झ्र धि नियम )  शौर  स्पेशल  मैरिज  ऐक्ट

 Vs (fais  विवाह  अधिनियम  इत्यादि
 जो  बने  उनसे  आदिवासी  एग्जेम्टड  रखते  हें

 ।
 अरब  कानून



 २०१४  जाति  are  चित  ७  १९४५६

 आदिम  जाति  आदेश  (waiter)  विधेयक

 के  मुताबिक  एक स्त्री  के  रहते  भ्रामक  दादी  नहीं  कर  सकता  लेकिन  हमारे  आदिवासी  २४५
 ्  ax  सकते  हैं  प्लोर  उसी  तरह  एक  औरत  भी  नप  जीवन  में  Ra  झ्रादमियों  के  पास  पंचायत  में

 छोड़  चिठ्ठी  देकर  जा  सकती  यह  प्रथा  आदिवासियों
 में

 प्रभी  तक  चली  श्राती  है
 ।  इसका  कारण

 यह  हैं  कि  हमारे  आदिवासियों  की  शारीरिक
 इतनी  दर्दनाक  है  कि  वह  यह  सोचता  है  कि  भ्रमर

 उसके
 तीन  a  होंगी  तो  भ्रमर हर  एक  ४,  हसन  के  लकड़ी  या  घास  के  बोझ  लायेंगी  तो

 १२

 ala  रोज  उसे  मिल  जायेंगे  श्र  इसलिए  तीन-तीन  कौर  चार-चार  ग्रोहों  रखते हें  ।  यह  भ्रामक

 सवाल हैं  ।  श्राप  उसको  आदिवासी  घोषित  नहीं  करते  हैं  तो  उनको  ऊपरी  सोशल  रिफार्म  के

 कायदे  लागू  होंगे  प्रौढ़  उनकी  airy  हालत  भी  बिगड़  जायगी  |  उसकी  झोपड़ी wie  थोड़ी

 जमीन  उसके  पास  यदि  हो  तो  उसको  भी  श्राप  नीलाम  करवा  सकते  हें  ।  उसको  श्रादिवासी

 कर  दिया  जाता  है  तो  उसके  लिये  एक  यह  सेफगाड दिया  gat  है  कि  उनकी  वह  प्रापरटीं

 जो  मूवेबुल  नहीं  है  वह  कोई  नहीं  ले  सकता  कौर  यह  प्रोटेक्शन उनको  आदिवासी  होने  की

 हैसियत
 में

 हासिल  है  लेकिन  आदिवासी  घोषित  न  होने
 से  उसको  प्रोटेक्शन  नहीं  मिलता  हैँ

 उस  हालत में  उन  गरीब  भाइयों  की  झोपड़ियां  भी  उनके  पास  नहीं  रहेगी  क्योंकि  १०० में  १००

 श्रादिवासी  कर्जदार  रहते  हैं  ।  प्रा दिवा सी  घोषित न  होने  से  उनका  सब
 छ  नीलाम  हो  जायगा

 यह  जो मेंने  अपको  बतलाया है  भ्रतिष्योक्ति  नहीं  है  बल्कि  वास्तविक है  ।  में  इस  अवसर  पर

 झ्रादिवासियों का  दरिद्रनारायण  का  सच्चा  र  नग्न  स्वरूप  हाउस  के  सामने  रख  रहा  हूं

 मेरा  कहना  है  कि  श्राप  हम  पर  दया  करके  कौर  हमारे  कष्टों  को  कम  करने  के  लिये  उन  हमारे

 ६२  लाख  भ्रादिवासियों  को  आदिवासी  घोषित  कर  दें  तो  कोई  विशेष  बात  होने  वालीं  नहीं है  ।

 भारत पर  संकट  नहीं  करायेगा  |

 में  अपने  प्रान्त
 की

 बात  जहां  पर
 कि

 हमारे साथ  अन्याय है  उसका  थोड़ा सा  दिग्दर्शन

 कराना  चाहता  हुं
 ।

 में
 मध्य  प्रदेश

 से
 जाता

 हूं  और  में  ब्रावो  बतलाता  हूं  कि  वहां
 पर  रीजनल

 बेसिस पर  लोगों को  भ्रादिवासी
 माना  गया  है  सनौर  इसका  परिणाम  यह  हुआ  है  कि  में

 तो  प्रा दिवा सी

 हूं  लेकिन  नदी  के
 उस

 पार  मेरी
 जो

 लड़की  रहती
 है

 उसको  आदिवासी  नहीं  माना  गया  है  जि  उसके
 लिये  कायदे  कानून  दूसरे  मेरे  प्रान्त  में  ११०  ताल्लुक  हें  जिनमें  से  ३४५  ताल्लुक  पहले  शभ्रादिवासी

 क्षेत्र  घोषित  किये  गये  थे  कौर  अब  इस  बिल  के  अनुसार  १५
 ताल्लुक

 श्र  arfzaret ata a frat क्षेत्र  में  मिलाये

 जा  रहे  हें  प्रभी  ६०
 तहसील  प्रा दिवा सी  क्षेत्र  में  शामिल  नहीं  उस  क्षेत्र में  मैदानी  इलाके  भी

 शामिल हें  लेकिन  में  बतलाना  चाहता  हं  कि  आदिवासी  areal  मदानी  गांवों  में  नहीं

 बे  तो  पहाड़ों  और  जंगलों
 में

 मिलेंगे
 ।  हर  ताल्लुक  में  पहाड़ी  जंगली  भाग  उनमें

 अधिक

 तर  जो  १०००,  २,०००  या  ५००  आदिवासी  शहरों  में  होंगे  तो  वे  मजदूरी  करते  होंगे

 ait  उनके पास  कोई  ज़मीन  नहीं  होगी ।  भारत के  अरन्य  प्रान्तों  में  बसने  वाले  आदिवासी

 भाइयों
 को

 तो  पूरे  प्रान्त  में  मान  लिया  गया  है  कौर  में  पूछता  हूं  कि  जब  बम्बई  शहर
 म  रहने  वाले  हमारे  भाइयों  को  वहां  की  सरकार  शभ्रादिवासी  मानती  है  तो  क्या  कारण  है  कि
 प्रदेश

 जो  कि  सबसे  पिछड़ा  gar  प्रान्त  है
 कौर  जो  कि  एक  जंगली

 कौर  पहाड़ी
 इलाका

 wal

 नागपुर  में  बसने  वाले  दूसरे  प्रा दिवा सी
 भाइयों को  भ्रादिवासी  न  माना जाय  ?  faa  मध्य  प्रदेश

 ait  मध्य  भारत  के  प्रा दि वासियों  ने  क्या  पाप  किया है  |  यह  क्या  उनके  साथ  न्याय  करना  है
 ?

 में
 तो

 समझता  हूं  कि  यह  उनके  साथ  न्याय
 हो

 रहा  है  कौर  में  नहीं  समझता  कि  पंत  जी  के  मौजूद

 रहते  इस  तरह  का  प्रत्याय  अरब  प्रौढ़  अधिक  समय  तक  बने  रहने  दिया  जायगा  कौर  भ्रमर  हमारे

 भ्रादिवासियों  के  साथ  इस
 तरह  का  ग्र न्याय  बना  रहा  तो

 में  येह  कहने  पर  मजबूर  हो  जाऊंगा
 कि

 यहां कोई  न्याय  नहीं  हूं  बल्कि  भ्र न्याय है  ।
 लेकिन

 मेरी  श्रात्मा
 sax से  बोलती  हैं  कि  पंत जी

 के  रहते  ऐसा  न्याय  ak  अधिक  समय  तक  चलने  नहीं  दिया  जायगा  ate  हमारे

 भाइयों  के  साथ  न्याय  होगा  |  कल  रात  जब  हम  कुछ  लोग  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध में  पंत  जी
 से

 मिले  तो  उन्होंने  जिस  तरह  से  हमारी  बातों
 को

 सुना  भ्र  हमें  विश्वास  दिलाया  कौर  श्राइवासन  दिया

 उससे हम  लोगों  को  बहुत  संतोष sar  गौर  कल  रात  हम  लोग  अपने  अपने  घरों  पर  जाकर  सुख
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 ब्रिधेयक

 से  यह  बिल  निकला है  तब  से  हम  लोगों  को  तरह  तरह  की  झ्राशंकाएं  थीं
 कौर

 हम  लोग  सुख

 की  नींद
 सो  सके  कि  चलो

 श्रब  हमारे  साथ  आगे  नहीं  हो  सकेगा  ।  यह  हकीकत है  कि  जब

 चेन
 की

 नींद
 नहीं

 सो  पाते थे  ।
 लेकिन

 कल  पन्त  जी  से  मिलने के  बाद  हमें  ara  शौर
 विश्वास

 हो  चला  है  कि  हमारे  साथ  न्याय  होगा  |

 कौन  नहीं  जानता  कि
 हमारी  केसी  खराब  हालत  है  प्रौढ़  किस  दिशा  को  हमारे  गरीब

 ax  पिछड़े  हुए  भाई  प्राप्त  हो  रहे
 उनका  fas एक  ही

 किस्म
 का  एक् सप्लाय टेशन नहीं  चलता

 है  प्राचीन  एक् सप्लाय टेशन के  साथ  साथ  ate  धार्मिक  एक्सप्लायटदान

 भी  होने  लगा  है  ax  हम  देख  रहे  हैं  कि  इस  एक् सप्लाय टेशन  के  फलस्वरूप  हमारे

 बहुत  ्  परिवर्तन  कर  रहे  हें  और  यह  चीज  ऐसी  है  जो  कि  हमारे  लिये  गंभीर  चिंता  का

 विषय  होना  चाहिये  ।  राज  भी  aa  हम  न  चेते  कौर हम  ने  उनकी  सामाजिक  अवस्था  में  सुधार
 न  किया  ait  उनको  एक्सप्लाएट  करना  बंद  नहीं  किया  तो  राज  तक  हमारे  यह  भाई  जो  कि  हिन्दू

 धर्म
 शौर  हिन्दू  संस्कृति  को  अपनाये  रखे  परिस्थितियों  से  बाध्य  होकर  अपना  धर्म  छोड़  कर

 धर्म  में  चले  जाने  वाले  हें  शर  ऐसा न  होने  देने  के  लिये  प्राकार  फौरन  उनको गले  लगाना

 है  प्रौढ़  उनके  साथ  हर  प्रकार  से  न्याय  करना  हैं  ।  बस  में  प्र  अधिक  न  कह  कर  भाषण

 समाप्त  करता  हूं  ।

 महोदय
 :  इस  चर्चा  के  लिये  I  घंटे  नियत  किये  गये  थे  जिसमें  से  २  घंटे  २०  मिनट

 व्यतीत
 हो  चुके  माननीय  मंत्री  से  में  सोमवार  को उत्तर  देने  के  लिये  कहुंगा  ।  इस  विधेयक के

 लिये  नियत घंटों  में  से
 लगभग

 घंटे  शेष  रह  गये  aga  से
 सदस्यों

 ने  संशोधनों की  पूर्व

 सूचना भी  दी  अरब  उन  सदस्यों  को  भी  बोलने  का  भावसार  मिलेगा  जिन्हें  खण्डवार  चर्चा

 में  बोल ने  का  अवसर  नहीं  मिला  था  ।  यह  काय  सोमवार  तक  स्थगित  रहेंगा  |

 जिन  सदस्यों  को  बोलने  का  न  मिला  हो  वे  प्री  नाम  एक  कागज  पर  लिख

 कर  दे  सकते हें  ।  में  उनकी  सूची  बना  लंगा

 श्र०  सि०  सहगल :  हम  पहले  ही  अपने नाम  की  चिटें भेज  चुके  हैं  ।

 माननीय  सदस्य
 :  राज तो  अनुसूचित  जाति के  नहीं  हैं  ।

 श्र०
 सि०  सहगल :  में  पांच  का  प्रतिनिधित्व करता  हूं

 ।

 महोदय
 :  शान्ति  |  हम  अरब  अगले  विधेयक  को  लेंगे

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 मंत्री  पाटनकर  श्रीमान  श्री  विश्वास  की  are  से  में  प्रस्ताव  करता

 लोक  प्रतिनिधित्व  १९४०  में  श्र  amt  संशोधन  करने  ara  विधेयक पर

 विचार  किया  जाये  प

 यह  बहुत  छोटा  किन्तु  एक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  विधेयक  है
 ।  जैसा  कि  माननीय  सदस्यों को ~

 विदित हमने  नागरिकता  विधेयक
 पारित  किया  जो  इस  सभा  द्वारा  तथा  तदुपरांत

 सभा  द्वारा  २७  QEYY  को  पारित  किया  गया  था  ।  उसके  चर्चा  यह  अधिनियम बन

 गया  कौर  ३०  Ruy a aT से  लागू  हो  गया  star कि  माननीय  सदस्यों को  विदित  इस

 नागरिकता  अधिनियम
 में  कुछ ऐसे  नियम  हें

 जो
 उन  लोगों  के  पंजीयन  के  लिये  बनाये  जा  रहे  है

 जो  बाहर  से  भ्र  विशेषकर  पाकिस्तान  से  भारत  में  नागरिक  की  हैसियत से  भराये  हैं  |

 ये  नियम  बनाये  गये  थे  कौर  ७  ज भज  किये  गये  थे  ।  माननीय  सदस्यों
 «९

 को  ज्ञात  होगा  कि  नागरिकता  विधेयक  पर

 PRUE
 को  अधिसूचित

 1  मूल  अंग्रेजी  में



 क

 २०१६
 rea ,  THAT<, )

 ७  १९५६

 विधेयक

 गया
 कि

 जो
 विस्थापित  व्यक्ति  भारत  करायेंगे  ac  यहां  बसेंगे उन्हें  आगामी

 चुनावों कार
 दिया  जायेगा  ।  यह  विधान  उसी  श्राइवासन को  करने के  लिये  रखा  गया  है  ।  में

 ay
 में

 यह  बताऊंगा  कि  इस  विधेयक  के  खण्डों  के  निर्देश  में  इस  प्रकार  के  विधान का  होना

 है  |

 जन प्रतिनिधान  2e¥o F MA, के  किसी  व्यक्ति  के  भारत  के  नागरिक होने  पर

 तथा १  re  ५६  तक  उस  क्षेत्र  का  सामान्य  निवासी
 होने  पर  उसका  नाम  सूची  में  at  कर

 लिया  जाता  हें  इन  सूचियों को  तैयार  करने में  सबसे  प्रमुख  शर्तें  यह  रहती  है  कि  उस  व्यक्ति

 को  उस  समय  अवद्य  होना  चाहिये
 |  जब  कि  १  १९४५६ को  वह  भारत  का  सामान्य

 नागरिक होने  का  हकदार  हो  जाता  हैं  विस्थापित  व्यक्तियों  का  पंजीयन  नागरिकता  अधिनियम
 की  धारा

 EN

 )  के  wet  किया जा  रहा  है  ।  हम  आगामी  चुनाव  करने  की  तैयारियां  करने  जा

 रहे  म्
 aaa  समझा  गया  कि  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  हम  कुछ  एसा  उपबन्ध

 कर  लें  जिससे  ऐसे  सारे  लोगों  का  नाम  मतदाताओं  की  सूची  मदद  हो  सक े|

 जिन  लोगों  का  पंजीयन  १  १९४६  से  ya  भारत के  नागरिक  के  प  में

 हो  इस  बात  की  व्यवस्थाः  की  गई  है  कि  नागरिक  के  रूप  में  इस  प्रकार  २१  वर्ष  से  शरीक

 ary  वालें  जीतने लोगों  का  पंजीयन  किया  जाये  पंजीयन  करने  वाले  प्राधिकारों  को
 चाहिये

 कि

 इसकी  सूचना  वे  मतदाता  पंजीयन  पदाधिकारियों  को  दे  दें  ।

 महोदय  पीठासीन

 उनके इतना हो  जाने  के  पश्चात  कुछ  जांच  करने के  बाद  मतदाता  पंजीयन  पदावधि

 नाम  मतदाताओं  की  सूची  में  दल  कर  लेगा  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  यह  विधेयक  जन  प्रतिनिधान

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिये  रखा  गया  हे  |

 माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  विधेयक  के  उपबन्ध  बड़े  साधारण  खण्ड  २  निम्न  प्रकार  से  है

 छह  १६,  १७  १८  के  उपबन्धों  के  अधीन
 s  bat

 ये  उपबन्ध  मतदाता  के  रूप  में  ae  किये  जाने  बाले  लोगों  की
 *

 कौर  AeA
 oe

 के  बारे
 में  दं

 प्रत्येक  व्यक्ति  जिसका  नागरिकता  PEYY  की  धारा  ५  की  उप-धारा  १) ब

 ene  के  भ्रमित  १  2eue F Ta ART से  पूर्व  भारत  के  नागरिक की  हैरी
 द

 से
 पंजीयन  किया जा  चुका  किसी  चुनाव

 क्षेत्र
 की

 मतदाता
 सूची  में

 पंजीबद्ध

 होने  का  हकदार  यदि  वह  व्यक्ति  १  १९५६  को  २१  मार्च  वर्ष  से  कम

 का  नहीं था  कौर  उक्त  निर्वाचन  क्षेत्र  का  निवासी  था
 ।''

 जैसा कि  माननीय  सदस्यों  विदित हम  पहले  जो  अधिनियम पारित  कर  चुके  4.0

 में  हमने  १  १९४५६  की  तिथि  निश्चित  की  है  ।  समानता  की  दृष्टि  से  हमने  यहां  भी  उ  ी

 थ  का  उल्लेख  वह  व्यतीत  उस  तिथि  प्रधान  १  ars  १९४५६ को  उस  निर्वाचन

 ह  विशेष का  निवासी  होना  चाहिये  जिससे उसका  नाम  सूची  में  दर्ज  किया  जा  सके  ।

 हो  साग  फिनिशर
 से  है

 | हु ज उपयुक्त च्  खण्ड  के  अधीन  किसी  निर्वाचन क्षेत्र  के  निवासी  का  भारत

 रैक  के  रूप  में  पंजीयन  करने  वाला  प्रत्येक  3 २१  १९५६

 लहा
 के  यथाशीघ्र  किन्तु

 ३१
 १९५६  दे
 FeAe  के  उस

 *Qua  fication.

 tion
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 )  विधेयक

 क्षेत्र के  निर्वाचक  पंजीयन  पदाधिकारी  के  पास  १  मा  PENS  तक  इस  प्रकार

 पंजीबद्ध  किये  गये  लोगों  की  निर्धारित  फार्म  पर  एक  सूची  भेजेगा  जिनकी
 अ्रवस्था

 २१  वर्ष  से  कम  नहीं  थी  पीपे

 धारा  २४  (३)  का  खण्ड  २  से  निम्न  प्रकार  का  संशोधन  करनें  का  विचार  ह  :

 (3)  उप-धारा (२)  के  भ्रमित  सूची  प्राप्त
 होनें पर  निर्वाचक  पंजीयन  पदाधिकारी

 तरीके  से  सूची  की  शुद्धता  जांच  करके

 उन  सारे  लोगों  के  नाम  मतदाता  में  सम्मिलित करने  का  निर्देश  जो  उसकी

 राय  उप-धारा  (१)  के  निर्वाचन-क्षेत्र
 की

 मतदाता  सूची  में
 पंजीबद्ध

 होने  के  हकदार हैं  ।

 अतः  माननीय  सदस्य  देखेंगे  कि  यह  बड़े  साधारण  प्रकार  का  विधान  है  जो  कुछ  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  सूची  में  अपने नाम  रज
 करवाने

 के
 प्रयोजन

 से  रखा  गया  हूं
 ।

 मुझे  area  है  कि सभा इस  विधेयक को  स्वीकार  करेगी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा
 :

 कि  लोक  प्रतिनिधित्व  2eyo F में  कौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  1”

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती
 )  जन  प्रतिनिधान  )  विधेयक  जो  सभा  में

 पुरःस्थापित किया  गया  स्वागत  किये  जाने  योग्य  विधान  है  ।  नागरिकता विधेयक  को  प्रवर  समिति
 को

 सौंपे  जाने  के  समय  हमारे  दल  ने  ही  सर्वप्रथम  पाकिस्तान
 से  mg  दरबारियों  के  पंजीयन  का

 उठाया  att  मेंने  बताया  था  कि  बारीसाल
 में  बहुत  बड़ा  दंगा  gar  था

 |
 जिसके

 पाकिस्तान  प्रौढ़  हमारे  देश  के  सम्बन्ध  खराब  हो  जाने  हमारे  यहां  क्यों

 का  तांता लग  गया  |  पिछले  वर्ष  पश्चिमी  बंगाल  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  शरणार्थी  कराये  थे
 ।

 मेंने  उस  समय  यह  wat  उठाया  था  कि  ये  लोग  वास्तव  में  भारत  के  नागरिक  हैं  उनका

 मतदाता  सूचि  में  पंजीयन  किया  ।  हम  लोगो ंनें  सरकार  से  यह  भी  निवेदन  किया था  कि

 ऐसे  लोगों को  बिना  किसी  कठिनाई  अथवा  विलम्ब के  नागरिकता  के  अधिकार  मिल  जाने  चाहियें
 ।

 हमारे  भ्रधिकांश  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मतदाता  सूचि  ३१  अ्रगस्त  को  बन  कर  तैयार  हो  गयी  है  ।  इस

 संशोधनकारी विधेयक  के  द्वारा  हम  यह  तिथि  ३१  १९  ५६  रखना  चाहते  हें  ।  जिससे उन  सारे

 लोगों  के  नाम  इस  में  दर्ज  हो  सकें जो  मान  १९४६ में  भारत  के  नागरिक  बन  चके  थे  |

 '
 इसमें

 एक
 कठिनाई  है

 कि  इन
 लोगों

 को  मत
 के  पूरे  अधिकार  शायद  दूसरी  बार  में  दिये

 जा  सकेंगे  ।  कुछ  पंजीयन  कार्यालयों  की  स्थापना  तथा  निदेश  देनें  के  बारे  में  विशेष  प्रयत्न  किये  जाने

 चाहियें  जिससे  वे  यह  जान  सकें  कि  उन्हें  अरपना  पंजीयन  किस  प्रकार  कराना  है  क्योंकि  उनमें

 लोग  भी  हें  जो  पूर्वी  पाकिस्तान  में  खेती  किया  करते  थे  ।  बहुत  से  लोग  राज्य  विहीन  ही  हो  जायंगे

 क्योंकि  वे  यह  नहीं  जानते  कि  नागरिकता  प्राप्त  करने  के  लिये  किस  प्रकार  भ्रावेदन किया  जाता  हैं  ।

 पंजीयन  प्राधिकारी  कलक्टर  है  ।  जिसके  पास  तक  पहुंच
 पाना

 गांव  वालों  के
 लियें

 असम्भव  सा  हैं
 ।  कुछ  उप  निर्वाचन  कार्यालय  खोले  जा  सकते  हें  जिससे  उन्हें  भ्र पना  पंजीयन

 कराने
 में

 न
 हो

 ।
 कलक्टर  के  पास  तक  पहुंचने  उनके  सामने  प्रकार  की  कठिनाइयां है

 जिन्हें  हल  कर  पाना  उनके  लिये  aa  के  बाहर  की  बात  है  ।

 typ  अंग्रेजी  में



 Rows
 लोक  प्रतिनिधित्व

 ७  PeUE

 संशोधन )  विधेयक

 रेणु  चक्रवर्ती

 इस
 विधेयक  की  यह  सबसे  बड़ी  कमी  हैं  जिसे  दूर  करना  बड़ा  आवश्यक  है  |  भ्र न्य था  हजारों

 लाखों
 की

 संख्या
 में  दार णा र्थी यों  ही  रह  जायेंगे  कौर  उनका  पंजीयन  तक  नहीं हों  अत: उप उप

 कार्यालयों  की  स्थापना  यथाशीघ्र
 की

 जानी  चाहिये  क्योंकि  समय  बहुत  कम  रह  गया  है  ।  उन्हें  ३१

 geug a से  पूरव  ही  पंजीयन  करा  लेना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  विधेयक  के  खंड
 २

 में  इस  उपबन्ध  की  क्या  आवश्यकता  थी  कि
 सूचि की  शुद्धता  की  जांच  कर  लेने  के  बाद  पश्चात  मतदाता  सूची  में  नाम  ae  करनें  का  निदेश  निर्वाचक

 पंजीयक  पदाधिकारी  देगा
 ।

 एक  बार  सारी  श्रौपचारिकतायें  पूरी  हो  जानें  के  पश्चात  फिर  उसमें  जांच

 करनें  की  कया  आवश्यकता  रह  जाती  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  जाती  ।  इस प्रकार की  शर्ते  रखनें

 का  aaa  तो  विलम्ब  करना  है  उनको  परेशान करना  है  ।  यह  शर्ते  हटा  दी  जानी  चाहिये

 सूचि  में  नाम  दर्ज  करने  में  निर्वाचक  पंजीयन  पदाधिकारी  का  स्वविवेक  नहीं  माना  जाना  चाहियें

 उसके  लिये  तो  हमारे  पास  नागरिकता  अधिनियम  मौजूद  है  ।  इससे  कठिनाइयां  उत्पन्न हो  सकती

 यह  उपबन्ध  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिये  |  एक  बार  भारत  के  नागरिक के  रूप  में  किसी

 का  नाम  पंजीबद्ध  हो  जानें  के  बाद  उसका  नाम  मतदाता  सूची  में  ही  रखा  जाना  चाहिये  ।

 ara  दरबारियों  की  परिस्थितियां  ऐसी  हें  कि  सरकार  का  यह  दायित्व  हो  जाता  है  कि  वह  उनके
 पंजीयन  की  उचित  व्यवस्था  करे  ।  में  चाहूंगी  कि  अधिकाधिक  लोगों

 का  शी
 आतिशी

 घ्

 पंजीयन  किया  जाना  चाहिये  जिससे  भ्रामक  आम  चुनावों  में  उन्हें  मत  देने  का  अ्रधिकार  मिल  सके
 |

 श्री  कामत  )  :
 आगामी  चुनावों  के  लिये  मतदाता  सूचि  तैयार  करने  का  काम

 इसी  सत्र  में  हो  जाना  चाहिये  ।  यदि  यह  कार्य  इस  सत्र  में  न  हो  सका  तो  फिर  यह  मामला  खटाई  में

 पड़  जायेगा  |  इस  कारण  मेंने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  हे  ।

 में  प्रस्ताव करता

 g——

 पंक्ति  २६  के  परिचित  यह  छोड़िये  :-

 भारत का  प्रत्येक  जिसका  पंजीयन  १९४५४ में  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र

 मतदाता  की  सूचि  में  किया  जा  चुका  था  किन्तु  जो  इस  समय  गोझा  अथवा  भारत
 की

 गाली
 बस्तियों  में  fare  अथवा  बन्दी  उस  निर्वाचन-क्षेत्र  की  चालू  मतदाता  सूचि

 में  पंजीबद्ध  होने  का  हकदार  होगा  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  पूर्णरूपेण  नियम  संगत  नहीं  होगा  ।

 Tat  कामत
 :

 भलें  ही  यह  विधेयक  के  क्षेत्र  में  न  भ्राता  हो  किन्तु  इस  पर  उचित  विचार

 करने  की  अ्रावस्यकता हैं  |

 में  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  संशोधन की
 भावना

 को  रखें  ही  सभा  में  भ्र पना  निर्णय
 घोषित कर  दे  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  ae  भी  संशोधन  रखे  जा  सकते  हें  ।  में  चाहूंगा

 कि
 सत्र  समाप्त

 होनें  से  कई  दिन  पहले  ही  विधेयक  के  उपबन्ध  सभा  के  सम्मुख  रखे  जायें
 ।

 इस  संशोधन  के  महत्व  के  बारे  में  में  कुछ  कहनें  की  भ्रावश्यकता  नहीं  समझता  क्योंकि  हमारे

 सहयोगी  तथा  कुछ  प्राय  लोग  wat
 भी

 में  बन्दी  हैं
 ।  कोई  नहीं  कह  सकता  कि  यह  मामला

 कब  तक  तय  होगा  कौर  उन  लोगों  को  कब  तक  जेल  में  रहना  पड़ेगा
 |

 ग्राम  चुनाव
 की

 मतदाता

 सूचि  तैयार  करनें  में  इन  साथियों  को  भुलाया  नहीं  जा  सकता  है
 ।  विरोधी दल  के  सुझावों  में  से  यह  एक

 त्

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 VozE ७  PENT

 लोक  प्रतिनिधित्व

 महत्वपूर्ण  सुझाव  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  ऐसी
 व्यवस्था

 करें  कि  उनके  नाम

 ही  उनके  निर्वाचन  क्षेत्र  की  मतदाता  सूची  में  रख  दिये  जायें  जिससे  उनको  यथासमय
 चन

 पत्र  प्राप्त हो  मे  सभा  से  तथा
 मंत्री

 जी  से  इस
 संशोधन को  स्वीकार  करने  की  सिफारिश

 करता  हूं  ।

 fait  गिडवानी  )
 :

 में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से
 भ्र भी

 तक

 शरणार्थियों का  भराना  जारी  मुझे  हर्ष  है  कि  जो  लोग  यहां  गय ेहें
 सरकार

 उन  सभी

 मताधिकार दे  रही  है  ।  में  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  के  इस  सुझाव  से  सहमत  हूं
 कि

 सरल  प्रक्रिया  अपनाई

 जानी  चाहिये  ।  जिन  लोगों  का  पंजीयन  हो  चुका  है  उनका  नाम
 मतदाता  सूची  में

 दर्ज  कर  लिया  जाना  उन  लोगों  को  सारी  सुविधायें  दी  जानी  चाहियें  तथा  मार्ग  की

 ae  दूर  की  जानी  चाहिये ं।

 श्री  साधन  wea  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।  इसके

 द्वारा  श्रमिकों  विस्थापित  व्यक्तियों को  मतदान  देनें  का  अधिकार प्राप्त  हो  जायेगा ।  पिछले

 चनावों  में  हमारे  अनेकों  विस्थापित  भाई  मत  देने  से  वंचित  रह  गये  थे  क्योंकि  एक  विद्वेष  विधि  से

 वे  भारत  के  नागरिक  नहीं  समझे  गये  थे  |  अरब  इस  विधेयक  द्वारा इस
 प्रकार  की  अड़चन  दूर  हो

 जायेंगी  ।

 भारत  में  पंजीबद्ध  होने  वाले  प्रत्येक  विस्थापित  व्यक्ति  का  नाम  निर्वाचन  नामावली

 में  सम्मिलित कर  लिया  जायेगा  |  जन  तंत्र  की  दृष्टि  से  यह  बड़ा  आवश्यक है
 कि  भारत

 में  हि

 वाले  प्रत्येक  विस्थापित  व्यक्ति  को  मत  देनें  का  अधिकार  हो

 किन्तु  हमने  oa
 भी

 उनके  नामों  को  निर्वाचन  नामावली  में  ast  करने  से  पहले  पंजीयन  की

 ज  लगा  रखी  हम  नागरिकता  विधेयक  की  इस  शर्ते  का  कठोरता  से  पालन  करेंगे  तो  भी

 हजारों  व्यक्ति  जो  प्रतिमास  भारत  में  भरा  रहे  हें  वे  प्रगामी  चुनावों  में  मत  नहीं  दे  सकेगें
 ।

 हमें  यदि  यह  शर्ते  रखनी  ही  तो  पंजीयन  की  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  प्रयत्न  करना

 इस  समय  एक  व्यक्ति  को  प्राय  श्राप  को  पंजीबद्ध  करवाने  के  लिये  सर्पारि वार  कलक्टर  के  पास  जाना

 पड़ता हैं  ।  किन्तु  भारत  के  लोग  अभी  न  तो  इतने  सजग  ही  हें  कि  वे  इस  कायें  के  लिये  कलक्टर  तक

 जाना  आवश्यक
 न

 ही  वे  इतने  सम्पन्न  हैं  कि  वे  उस  प्रकार  का  मुफ्त  का  व्यय  मोल  लें

 फिर  कई  लोग  तो  इतने  दूर  दराज  के  गांवों  में  रहते  हें  कि  उनको  पंजीयन  अधिकारियों  तक  पहुंचना  बड़ा

 कठिन  होता  है  |  उनको  इस  कायें  के  लिये  हरनेक  दिनों  तक  भटकना  पड़ेगा  |  मेरा  यह  निवेदन

 हें  कि  इस  प्रक्रिया  को  बहुत  सरल  बनाने  का  प्रयत्न  करें  ।  लोगों  को  उनके  निवास  स्थान  पर

 ही  पंजीबद्ध  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |  उनके  लिये  कलक्टर  wea  कोई  अन्य  afar

 स्वयं  दौरा  करके  पहुंच  सकता  है  |  भ्र नेक ों  विस्थापित  व्यक्ति  पम्पों  में  उनको  वहीं  पर

 पंजीबद्ध कर  लेना  चाहिये  ।  इस  प्रकार
 x

 भी  वहीं  पर  पंजीबद्ध कर  लेना  कुच  se  व्यक्ति  कुछ  विशेष  बस्तियों  में  बसे  हुए  हैं

 उनको

 पश्चात इस  विधेयक  में  एक  कौर  बात  गयी  a  |  पंजीयन

 अधिकारी  से  मिलने  वाली  सूचियों  को  निर्वाचन  अधिकारी  भ्र पने  श्राप  ही  निर्वाचक  नामावली

 में  नहीं  दर्ज  कर  लेगा  ।  इससे  पहले  वह  इनके  सही  होने  की  पडताल  करेगा

 मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  है  कि  लाखों  व्यक्तियों  की  इस  सूची  की  वह  कैसे  पड़ताल  फिर  उसमें

 इतना  समय  लग  जायेगा  कि
 यह  सामान्य  निर्वाचन

 भी
 बीत  जायेंगे  ।  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के

 लिये  ही  में  ने  संशोधन  संख्या  २  प्रस्तुत  किया  है
 ।
 मेरे  विचार  में  निर्वाचक  अधिकारी  को  सब  सूचियों

 की
 पड़ताल  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  वे  सब  सूचियां भी

 सरकारी  एवं  जिम्मेवार

 Tat an  wah  में
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 [at  साधन

 अधिकारी द्वारा  ही  भेजी  जायेंगी  ।  उसे  केवल  यही  देखना  चाहिये  कि  पंजीबद्ध  व्यक्ति  जन  प्रतिनिधान

 अधिनियम
 की  धारा  १६  से  १८  के  मन्तर  मत  देने  के  अधिकारी  हैं  अथवा  नहीं  ।  कौर यह  कार्य

 भी
 उसे  उन्हीं  श्रवस्थाओओं  में  करना  चाहिये  जिनके  मामले  में  कि  कोई  खास  शिकायत  हो  ।  यदि  श्राप

 ऐसा  नहीं  करगे  तो  इस  बार  फिर  लाखों  विस्थापित
 व्यक्तियों  को

 अपने  मतदान  के  भ्र धि कार  से

 वंचित होना  पड़ेगा  ।

 अन्त  में  में  एक  att  निवेदन  करूंगा  कि  नगर  भूल  से  किसी  विस्थापित  व्यक्ति  का  नाम  निर्वाचक

 नामावली  में
 न

 दर्ज  हम्ना  हो  तो  उसे  जनप्रतिनिधित्व  अघिनियम  के  नियम  २६  के  भ्रनुसार नाम

 दर्ज  कराने  के  लिये  आवेदन  शुल्क  देने  के  लिये  न  कहा  जाये
 ।

 (६.1  दी०  ajo  wat  :
 में  इस  विधेयक  का  समर्थन करता  हूं  ।  इस  विधेयक

 eared  न्  का  क्षेत्र  बढ़  जायेगा  |  हजारों  लोग जो  पूर्वी  बंगाल  पश्चिमी

 पाकिस्तान
 से  बिना  किसी  कसूर  के  खदेड़े  जा  रहे  हैं  वे

 भ्रासानी
 से

 भारत
 के

 सामान्य  निर्वाचनों

 में  मत  दे  सकेंगे  ।

 मेरे  मित्रों  ने  जो  इस  विधेयक  की  जो  आलोचना  की  हे  वह  अधिकतर  संदेहों  भ्रमणा

 श्रनास्था
 के

 कारण
 ही

 की
 है  ।  में  समझता हूं  इस  विधेयक

 से
 विस्थापितों

 के
 पंजीयन

 में
 किसी

 प्रकार  की  बाधा  नहीं  उपस्थित  होगी  वें  किसी  भी  प्रकार  मत  देने  से  वंचित  नहीं

 रहेंगे  |

 mat हमें  भारत  में  चय  वाले  लोगों  का  कुछ न  कुछ  रिकार्ड तो  रखना  ही  होगा  ।  उसके

 लिये  यह  पंजीयन  की  प्रक्रिया  निकाली  गई  हैं  ।  हम  संसार  का  कोई  भी  कार्य  किसी न  किसी

 प्रक्रिया का  आश्रय  लिये  बिना  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  यदि  इस  प्रक्रिया  से  हमारे  उद्देश्य  में  किसी
 प्रकार

 की  बाधा  पहुंचती हो  तो  हम  उसको  सकते
 में  अ्रपने  विरोधी  मित्रों की  इस

 बात

 से
 aaa

 सहमत  हूं  कि  यह  पंजीयन  कैम्पों  में  तथा  विस्थापित  व्यक्तियों
 की  बस्तियों arte  में  ही

 स्थानीय  आघार  पर  किया  जाये  ।  हमें  यथा  सम्भव  लोगों  के  घरों  के  समीपतम  स्थानों  पर  ही  उनके

 पंजीयन  का  प्रबन्ध  करना  चाहिये  |

 श्री  कामत  ने  एक  बड़ी  भ्रावस्यक  बात  कही  है  ।  उन्होंने  हमें  जेल  में  बंदी  हमारे

 भक्त  साथी  श्री टी  ०  Ho  चौधरी  की  याद  दिलाई है  |  वह  देश  का  साहसी  सेनानी  राज  स्वतन्त्रता

 के  भी
 गोझा

 की  जेल  में  बन्द  वहां  के  लोगों
 को

 मुक्ति  दिलाने  के  हमें  उसका  नाम ~
 भी  अ्रवक्य  निर्वाचन  नामावली  में  रखना  चाहियें  ।  हमें  साथ  ही  इस  प्रकार  के  न्य  सभी  व्यक्तियों

 का
 भी ध्यान  रखना  चाहिये

 ।  उनके
 लिये  देश  में

 निवास
 की

 शर्त
 इरादी  में  छुट  दे  देनी  चाहियें

 |

 में  श्री  कामत  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  ।

 श्री  क०  कु०  बसु  :  मेंने
 श्री  कामत  के  साथ  मिल  कर  एक  संशोधन

 प्रस्तुत  किया  था  ।  उसका  प्रो०  शर्मा  ने  भी  समर्थन किया  है  ग्रत: अरब हमारी we  हमारी  संसद्‌  को
 गेगॉंग

 विमोचन  सेना  के  सैनिकों  के  मतदान  के  afirare  का  ध्यान  रखना  कर्तव्य हो  जाता

 भ्रमर  हमें  उन  लोगों  के  मतदान  के  अधिकार  को  बहाल  रखने  के  लिये  aoa  नियमों  में  संशोधन

 भी  करना पड़े
 तो

 उसके  लिये  सदा  तत्पर  रहना  चाहिये  ।  में  समझता हूं  इस  बात  के  लिये  उस  सभा

 के  सभी दल  एकमत हें  ।  मंत्री  महोदय  को  शीघ्र  ही  एतदर्थ  कोई  संशोधन  ला  कर  इस

 सभा
 की  भावनाओं

 को  कृतकार्य  बनाने
 का  यत्न  करना  चाहियें  ।

 इसके  बाद  एक  att  विचारणीय  बात  है  ।  हमारे  नागरिकता  नियमों  में  यह  कहा  गया  है

 कि  जब  तक  कोई  विस्थापित व्यक्ति  भारत  में  एक  at  तक  नहीं  रह  तब  तक
 उसका  भारत

 के  नागरिक के  रूप  में  पंजीयन  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  हमारे देश  में  9eYS H ATCA के  प्रारम्भ  से

 अनेकों  विस्थापित  व्यक्ति  चुके  wa  इस  नियम  के  भ्रनुसार  आगामी  झाम  चुनावों
 में

 क्यों

 मूल  प्रंग्रजी  में
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 उन्हे  यहां  ष्  एक  वर्ष  पूरा  नहीं  हुसना  होगा  वे  मतदान नहीं  दे  सकेंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि

 हमें  इस  एक  वर्ष
 की  ary  पर  अधिक बल  नहीं  देना  चाहिये  |  पंजीयन  alae  को  उनको

 यहां  रहने  की  निष्ठा  का  विश्वास  हो  जाये  तो  उसी  को  पर्याप्त मान  कर  उनका नाम  निर्वाचन

 नामावली  में  दर्ज  कर  लेना  चाहिये  |  मुझे  है  मंत्री  महोदय  इस  सुझाव
 करभी  विचार  oer

 बनाने के  का  पर्ण  समर्थन
 में  अपने  पुर्व  वक्ताओं  के  पंजीयन  को  सरल  तथा

 |  उनसे  पंजीयन  शादी  की  कोई  फीस  भी  नहीं  ली  जानी  चाहिये  ।  क्योंकि  मूलत

 वे  भारत के  ही  निवासी  अंत  में  में  aren  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इन  सभी  बातों का  ध्यान

 रखकर  इस  संशोधन  से  विधेयक  alates  उपयोगी  बनाने  का  प्रयत्न  करेंगे  |

 श्री  बीरेन

 a
 :  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  अगले  श्राम  चुनावों से  पहले

 पहले  सभी
 का  पंजीयन  कर  लिया  जायेगा  तथा  उनका  नाम  मतदाता  सूचियों

 में  दर्ज  कर  लिया  जायेगा  ।

 श्री  पाटनकर :  मुझे  इस  बात
 को

 देखकर  बड़ा  द्य  ई  है  कि  इस  सभा  '  के  सभी  लोगों  ने

 इस  विधेयक  का  स्वागत किया  है  इसके  लिये  कुछ  सुझाव  भी दिये गये  में  उनकी  भावना  से

 सहमत  हुं  किन्तु  यदि  वे  सुझाव  किसी  गलतफहमी  के  कारण  दिये  गये  हों  तो  में  उसको

 दूर  करना  प्रथम  काव्य  समझता हु  |

 इस  खंड  विशेष  में  तीन  बातों  का  उपबन्ध किया  गया  है  ।  उपखंड (१)  एक  में  ऐसे  सभी
 व्यक्तियों  को

 मतदाता  सूची  में  नाम  लिखाने  का  अ्रधिकार  दिया  गया  है
 जो

 कि  भारत  के
 नागरिक

 के  रूप  में  पंजीबद्ध  हो  चुके  होंगे
 ।  अगले  उपखंड  में  हमने  इसके  लिये  नाम  दर्ज  करने  की  प्रक्रिया

 को  सरल  बनाने का  यत्न  किया है  ।  हमें  इन  सब  लोगों  की  कठिनाइयों  का  भलीभांति  ज्ञान है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  इनमें  से  after  लोग  निर्धन  तथा  भरपाई  हैं  ौर  वे  इस  समय  मुसीबतजदा

 लोग  इसलिये  हमने यह  उपबन्ध  किया  है  कि  जो  भी  अधिकारी  उनका  पंजीयन  करे  वह  उनके

 नामों  इरादी  की  एक  सुची  निर्वाचक  अधिकारी  के  पास
 भी

 भेज  दे  atk  वह  निर्वाचक  भ्रमणकारी

 उनके  नामों  को  ही  मतदाताओं की  सूची  में  दर्जे कर  ले  ।  इस  प्रकार  हम इस इस  प्रक्रिया  को

 aaa  बनाने के  लिये जो  भी  कर  सकते  हैं  कर  रहे  हें  ।  हम  यह  नहीं  कहते  कि  लोगों  को

 मतदाता  सूची  में  नाम  लिखाने  के  लिये  स्वयं  प्रार्थना  पत्र  देने  चाहियें  ।  मेरे  विचार  में  हमने जो

 उक्त  प्रक्रिया  भ्र पना यी है  इस  स्थिति  में  वही  एकमात्र  सबसे  भ्रमणी  सम्भव  प्रक्रिया  हो  सकती है  ।

 इससे सभी  लोगो  को  बड़ी  सहूलियत हो  जायेगी  ।

 तीसरी बात  जो  हमने  इस  खंड  में  कही है  वह  यह  है  कि  निर्वाचक  पंजीयन  भ्रमणकारी  का

 यह  ज  होगा  कि  वह  पंजीयन  अधिकारी  द्वारा  भेजी  गई  सूचियों  के  सही  होने  का  पड़ताल करने

 के  दिवस झर  इस  बात  का  विश्वास  हो  जाने  के  पश्चात्‌  कि  कोई  व्यक्ति
 उपखंड  (१)  के

 श्रन्तगंत

 उस  क्षेत्र  से  मत  देने  का  भ्र धि कार रखता  उसका  नाम  निर्वाचक  नामावली  में  द  करे  ।  कई

 सदस्यों  ने  इस  उपखंड  को  आलोचना
 की

 हे
 ।

 वास्तव  में  निर्वाचन  पंजीयन  अधिकारी  ही

 का  नाम  दर्ज  करने के  लिये  उत्तरदायी  होता है  उसे-किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा

 भेजी गई  सूची  के  सही  होने  की  पड़ताल  का  अधिकार होना  ही  चाहिये  ताकि  किसी  प्रकार  की

 गलती  अथवा
 धोखा  धड़ी

 न  हो  सके  |
 में  नहीं  समझता  कि  श्राप  इसे  बुरा  कहेंगे  |

 क्योंकि  भ्राखिरकार

 बही  व्यक्ति  निर्वाचक  नामावलियों

 बनाने  का  उत्तरदायी  होता है  ।  तब  हमने  व्यवस्था  की  है

 समस्त  लोगों  के--जो  उप  सूची  में
 @—arat  जो  कि

 उनके  मतानुसार

 घारा (१)  के  अ्रन्तगंत  निर्वाचन
 क्षेत्र  की

 निर्वाचक  नामावली
 में

 लिये  जाने के  अधिकारी

 निर्वाचक  नामावलि
 में  सम्मिलित  किये  जाने  का  श्रादेश दें  ।''

 ie

 मूल  अंग्रजी  में
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 नामावली
 में

 लोगों
 के

 नाम  दर्ज  करने  सम्बन्धित  सभी  मामले  औपचारिक ही  भारतीय
 नागरिकों

 के
 मामले

 में  निर्वाचक  पंजीयन  अधिकारी  पंजीयन  का  कार्य  करता है  ak  निर्वाचक
 नामावली

 में  नाम
 दर्ज  करता  |  यही  व्यवस्था  यहां  भी  की  गयी  क्योंकि  अन्तिम रूप  से

 वली के  शुद्ध  होने का  दायित्व  उसी  पर  ही  केवल  यही  बात  यहां की  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 ऐसा  कोई  विचार  नहीं  कि  पहले  से  ही  परेशान  व्यक्तियों  को  भ्रमित  परेशान  किया  जायें

 और  उनके  नामों  के  निर्वाचक  नामावली  में  दरज  किये  जानें के  मार्ग  में  कठिनाइयां  पैदा की

 जायें  ।

 मुझे  तराशा  है  कि  इस  स्पष्टीकरण  से  उन  माननीय  सदस्यों
 की  भी  सन्तुष्टि हो  wat  होगी

 जिन्होंने  संशोधनों  की  सूचना  दे  रखी  है  ।  इन  मामलों  में  सरकार  जो  कुछ  भी  कर  सकती  थी  वह  कर

 दिया गया  हैं  ताकि  इन  लोगों  का  नाम  सरलता  से  नामावलियों  में  दरज  हो  जाये  ।

 में  माननीय  सदस्यों का  ध्यान  धारा २४  की  उपधारा  (२)  में  की  गयी  व्यवस्था

 की  कौर  प्रकृष्ट  कराना  चाहता हूं  ,  जिसमें  हमने  यह  विशेष  व्यवस्था  की  है  कि  उनके  नागरिकों  के

 रूप  में  पंजीबद्ध  किये  जाने  के  तुरन्त  बाद  ही  उन्हें  पंजीबद्ध  करने  वाला  प्राधिकारी  ऐसे  सभी  लोगों

 की  सूची  निर्वाचक  पंजीयन  अ्रधिकारी  को
 भेज  देगा

 ।
 हमने  व्यवस्था

 की  ह  कि  निर्वाचन

 क्षेत्र में  निवास  करने  वालें  व्यक्तियों को  उपरोक्त  खंड  के  अन्तर्गत  भारतीय

 नागरिकों  के  रूप  में  पंजीबद्ध  करने  वाला  प्रत्येक  इस  प्रकार  पंजीबद्ध  किये  गये  सभी

 व्यक्तियों  की  सूची  एक  निर्धारित  प्रपत्र  में  उस  क्षेत्र  के  लिये  नियुक्त  निर्वाचक  पंजीयन  अधिकारी

 को  तुरन्त  ही  भेज  देगा  ।”  मेरा  विचार  हैं  कि  इससे  सदन  के  सभी  वर्गों को  सन्तोष  हो

 जाना  चाहिये  |

 मेरे  माननीय  श्री  कामत  कौर  श्री कं ०  कु
 ०

 बसु  के  संशोधन के  संबंध  मेरा  निवेदन

 ह ैकि  यद्यपि  वह  विधेयक  की  परिधि  में  नहीं  भ्राता  तथापि
 में  उसकी  भावना से  सहमत  हूं

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरा  व्यक्तिगत मत  यह  ह  कि  हाल  ही में  भ्र धि नियम में  aaa  करने

 से  जो  व्यवस्था  की  गई  है  वह  काफी  इससे इन  लोगों के  नाम  निर्वाचक  नामावली  में  दर्ज

 किये जा  सकेंगे  ।

 में  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  धारा  Le  कौर २०  की  कौर  श्रावित  करना  चाहता हूं  ।

 धारा  gk  में  कहा  गया  है  कि  :

 की  ad  हम  भाग  के  पूर्वगामी  उपबन्धों
 के  अंतगर्त  रहते  ऐसा  प्रत्येक  व्यक्ति

 जो  कि  विशेषक  विधि को  २१  वर्ष  से  कम  जरायु  का  न  हो  कौर  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  का

 निवासी .”'

 पहले  भ्र धि नियम  में  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  में  निवास  करन  की  कुछ  विशेष  का  उपबन्ध  था

 पर  उसे  हटा  दिया  गया

 उस  क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावली  में  अपना  नाम  पंजीबद्ध  कराने  का  अधिकार  होगा  बैच

 उस  मामले  में  यह  प्रदान  उत्पन्न  हो  सकता  है  fe  fea  स्थितियों  में  उस  व्यक्ति  को

 उस  क्षेत्र का  साधारण  निवासी  माना  जा  सकता है  ।  उसके  लिये  खंड  २०  है  जिसमें

 निवासीਂ की  परिभाषा दी  गई  है  उसमें  कहा
 गया

 निवासी  का  अर्थ  किये  गये  उपबन्ध के  अतिरिक्त  किसी  व्यक्ति

 को  किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  का  निवासी  तभी  समझा  यदि  वह  वहां
 :  रहता हो  अथवा  उस  क्षेत्र  में  उसका  कोई  मकान  हो  या  वहां  उसके

 कब्जे में  कोई  निवास  स्थान
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 विधेयक

 मेरे  विचार  में  इनमें  से  अ्रधिकांश  व्यक्ति  भारत में  किसी न  किसी  स्थान  पर  या  तो  मकानों

 के  मालिक  होंगे  अथवा  किरायेदार  के  रूप  में  रहते  वह  कहीं  न  कहीं  रहते  होंगें ।

 इसीलिए  हमने  यहां  इस  प्रकार
 की  व्यवस्था  की  हैं  ।

 मूल  अघिनियम  की  धारा  २०  की  उपधारा  (२)  में  यह  व्यवस्था  हे  कि
 :

 कोई  व्यक्ति
 जो

 किसी
 ऐसी  संस्था में  रोगी  के  रूप  में  रहता  जो  मुख्यतया  अथवा

 पूर्ण रूप  से  मानसिक  रोगों  wear  मानसिक  विकारों  का  इलाज  करता  अथवा  वह

 किसी ऐसे  स्थान  पर  जेल में  नज़र बन्द  हो  अ्रथवा  किसी  अन्य  प्रकार  की  वैधानिक

 अ्रभिरक्षा  में  हो  तो  उसे  इसी  कारण  से  उस  स्थान  का  साधारण  निवासी  नहीं  माना
 जायगा  |

 श्री  कामत  गोदा  तो  भारत  से  बाहर

 श्री  पाटनकर
 :  माननीय  सदस्य

 जरा
 शांति  इसमें  कोई  मतभेद  नहीं  हैं

 ।

 अब प्रशन  उठाया  जा  सकता  है  कौर  यह  तके  किया  जा  सकता  है  कि  उन्हें  अरब  गोझा  के  किसी

 स्थान  का  साधारण  निवासी  माना  जाता  है  ।  इसी  प्रकार की  उलझन  को  दूर  करने  के  लिए  ही

 इस  dared  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  हमने  भ्र धि नियम  में  धारा २०  की  उपधारा  (२)  को

 सम्मिलित किया  था  ।  इस  में  यह  उपबन्ध  है  कि  जो व्यक्ति किसी  जेल  में  बंदी  है  अथवा  किसी

 वैधानिक  भ्र भि रक्षा  में  निरुद्ध है  उसे  उस  क्षेत्र  का  साधारण
 निवासी  नहीं  समझा  जायगा

 ।  उस

 समय  हमें  गोआ  का
 तो

 विचार
 भी

 नहीं  था
 ।  परन्तु इस

 प्रकार
 के

 मामलों
 का  हमने

 विचार

 कर  लिया था
 ।  मान  लीजिये  fe  एक  व्यक्ति  कलकत्ता  निवासी  हे  भ्र ौर  वह

 प्रचार  करता है  झर  उसे  साबरमती  अथवा  कौर र  किसी  स्थान  पर  जेल  में  बन्द  कर  दिया  जाता

 हू  ।  तो  केवल  इसी  आधार  पर  वह  यह  नहीं  कह  सकता  हे  कि  वह  साबरमती  अथवा  कौर  किसी  स्थान

 का  साधारण  अर
 इसलिए  उसका  मत  देने  का  भ्र धि कार  समाप्त हो  जाता है

 एसी  बातों  के  बचाव  के  लिये
 ही  हमने  यह  उपबन्ध  रखा  था  |  मेरे  विचार  से  यह  उपबन्ध गोझा  के

 कारावास में  पड़े  व्यक्तियों की  समस्या
 को

 भी
 हल  कर  देता  मेरे  विचार  से  इस  सम्बन्ध

 में  कोई
 कठिनाई

 नहीं  होगी  कि  वह  वहां  जेल  में  बन्द  है
 ।  परन्तु फिर

 भी
 यदि  कोई  कठिनाई

 ती  में  ray  इस  मामले  पर  ध्यान दूंगा  कौर  देखूंगा  कि  इस  पवित्र  कार्य के  लिये  अपनी  स्वतन्त्रता

 का  बलिदान  देने  वालों  को  कोई  हानि  न  पहुंचे  केवल  गोगा में  निरुद्ध  होने  के  कारण  ही  वे

 मतदान  के  प्रधिकार  से  वंचित  न  रह  जाये  ।

 एक  कदम  जागें  यह  भी  कहा  जा  सकता  हे  कि  सरकार  अथवा  सम्बद्ध  प्राधिकारी  के  लिये

 ऐसे  व्यक्तियों का  नाम  जान  सकना  संभव  नहीं  हो  सकता है  ।  इसके  में  यह  निवेदन  करना

 चाहूंगा कि
 यदि

 ऐसे  कोई  व्यक्ति हें  जिनका नाम  गलती  सेरवा  war से  सूची  में  सम्मिलित

 नहीं किया
 तो

 मुझे  इसकी  सूचना  दी
 जानी

 प्र  में  उनके  नामों  को  चुनाव  आयुक्त

 के  पास  क्योंकि  इने  मामलों  का  प्रभारी  तो  वही  है  ।  में  माननीय  सदस्यों

 को  दे  सकता  कि  में  संशोधन  की  भावना  कौर  उसके  आधारभूत उद्देश्य  से  पुर्णतः

 सहमत  हूं  ।

 इस  समय  मेरा  विचार  यह  हे  कि  ada  व्यवस्था ऐसे  लोगों  के  नामों  के  पंजीबद्ध

 किये  जाने  के  लिए  काफी  यद्यपि वे  इस  समय  गोझा  में  कैद  केवल इसी  कारण  से  उनको

 र  नाम  निर्वाचक  नामावली  में  सम्मिलित  कराने से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  इस  कारण

 में  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  हूं
 ।  साथ  जेसा  कि  मेंने  पहले  कहा  कि  यह  संशोधन

 इस  विधेयक  के  क्षेत्र  से  बाहर  है
 ।

 मूल  श्रुंग्रेंजी में में
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 dares )  विधायक

 fat  कामत
 :

 स्पष्टीकरण  के  यदि  इन  लोगों  के  नाम  नामावली  में  न  तो  क्या  उनकी
 कौर

 से
 किसी  दूसरे को  समुचित  प्राधिकार

 के
 समक्ष

 उनके  नामों  को  सूची  में  सम्मिलित  किये
 जाने

 का
 दावा

 करने  की  अनुमति होगी  ?

 tat  पाटनकर  मेरे  विचार  से  ऐसे  नाम  बहुत  थोड़े  ही  इस  लिये  चाहे  नियम  कुछ

 भी  क्यों न  में  यह  झ्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  मेरे  ध्यान  में  यह  बात  लाये कि
 इनमें से  किसी  के

 नाम  छूट
 गये  हैं  तो  में  यह  देखने  का  पुरा  प्रयत्न  करूंगा  कि  ऐसे  व्यक्ति  केवल

 एक  पवित्र कार्यों  के  लिये  में कंद  होने के  कारण  प्रश्न  मतदान  के  अधिकार  से  वंचित
 न
 रहें  ।

 महोदय :  wet  यह है  :

 alll  गगरी

 Re&Yo  में  और  संशोधन करने  वाले  विधेयक  पर

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  हम  खंडवार  चर्चा  करेंगे  |  क्या  कोई  माननीय सदस्य  कोई  संशोधन

 श्री  कामत :  मंत्री  महोदय  के  श्राइवासन  के  कारण  में  प्यार  पर  नहीं  करता

 श्री  साधन  गुप्त
 :
 में  मंत्री  महोदय  से  यह  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  सूची  की  शुद्धता के

 fort  किस  प्रकार  की  जांच  करने  का  विचार  है
 ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :  उन्होंने  इस  बात  का  उत्तर  पहले  ही  दे  दिया  है  |

 श्री  पाटनकर
 :  में  बता  चुका  हूं  कि  इस  सम्बन्ध

 में  प्रक्रिया  बहुत  सरल  होगी

 उपाध्यक्ष  महोदय :  क्योंकि  कोई  संशोधन  नहीं है  इसलिए  में  सभी  श्रघिनियमन

 सूत्र  शौर  विधेयक  को  नाम  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 wet  यह  है  :

 खंड  १
 शौर

 R;  श्रघिनियमन
 सूत्र  झर  विधेयक

 का
 नाम  विधेयक

 का
 बनें

 वी

 प्रस्ताव

 खंड  १  कौर  २,  श्रघिनियमन  सूत्र  कौर  विधेयक
 का

 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये गये  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायਂ

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय

 प्रस्ताव  हवि छू  ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  are  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 इकसठवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  अल्तेकर  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के
 विधेयकों  श्र  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 इकसठवाँ  प्रतिवेदन  जो  ४  सितम्बर  १९४५६ को  सभा  के  समक्ष  रखा  गया क
 सहमत &

 यह  रिपोर्टे  दो
 संविधान  संशोधन  विधेयकों

 को  प्रस्तुत  करने की  भ्र नुम ति  प्राप्त  करनें  के

 सम्बन्ध
 में

 एक
 श्री  रघुनाथ  सिंह  का  अनुच्छेद

 १०७
 के  संशोधन  के  सम्बन्ध में  है  ।

 उसके

 सम्बन्ध में  कोई  अधिक  मतभेद  नहीं  इसका  उद्देश्य  इस  अनुच्छेद  को  लोक-सभा के  प्रक्रिया

 नियम  संख्या  nas  के  उपबन्ध  के  समान  बना  कर  इस  कमी  को  दूर  करना  इसे  करना या  न

 करना  सदन  का  काम  है  |

 दूसरा  श्री  क०  Fo  बसु  का  संविधान
 विधेयक  है  ।  यह  राज्य  नीति  के  निर्देशक

 तत्वों  को  उल्लंघन करने  वाले  F  कार्यपालिका कार्य  waar  विधियों  अवैध  घोषित  करने

 का  उपबन्ध  करताहै |  वह  यह  भी  चाहते  हैं  कि  राजाओं की  निजी  थैलियों पर  भी  प्राय-कर

 अधिनियम  के  श्रन्तगंत  कर  लगाया  जाय  ।  तीसरे  इनकी  इच्छा  यह  है  कि  भाई  सी०  एस०  के
 भ्र धि कारियों  के  वेतनों  के  बारे  में  भी  कुछ  परिवर्तन  किये  जायें  |

 ये  सब  मामले  सार्वजनिक हित  के  इसलिए  समिति  की  राय  यह  है  कि  इन्हें  प्रस्तुत

 किये  जाने  की  ष्  दी  जानी  चाहिये  |

 तीसरा  मामला  बड़ा  सरल
 भ्र  उसका  सम्बन्ध  प्राचीन  एवं  स्मारक  तथा

 पुरातत्व
 सम्बन्धी  स्थान

 व
 अवशेष

 महत्व  की  संशोधन
 विधेयक  १९५६

 से
 राज्य-सभा  ने  इस  विधेयक

 को  पारित  कर  दिया  है  प्रौर  इस  सदन  में  इस  पर  चर्चा  भ्र भी  होनी

 a
 इसके  लिये

 Qi  घंटा  रखा गया  हैं

 में
 रिपोर्ट

 के  स्वीकार किये  जाने  की  सिफारिश  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 सदस्यों  के  विधेयको ंकौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति के  इकसठवाँ

 प्रतिवेदन  जो
 ४  Pere TT को  सभा के  समक्ष  रखा  गया  सहमत

 a  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 ।

 मजूरी  भुगतान नान  विधेयक

 १,  २  शौर ३

 श्री  गौतम
 :  में

 प्रस्ताव
 करता  हूं  कि  मजूरी  भुगतान तान  )

 १९३६  में
 अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  च्

 मूल
 !
 अंग्रेजी  में

 ‘area
 के  असाधारण

 गज़ट
 भाग  विभाग  २,  दिनांक  ७-९-५६  में

 प्रकाशित  ।
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 BRE  भारतीय  दंड  )  विधेयक  ७  FEXS

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है

 मजूरी
 भुगतान  )  Rez  में  at  संशोधन  करने वाले  विधेयक

 पुर:स्थापित करने  की  seater  दी  जाय  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 tet  गौतम  :  में  विधेयक  को  स्थापित करता  हूं  ।

 *निवारक  निरोध  Fat )  )
 विधेयक

 ७,  ८  शौर  १०  का

 श्री
 क०  Fo  बसु

 :  में
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निवारक  निरोध  )

 1,  ReYo  म ग्रग्रतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को पुरःस्थापित करने  की  अ्रनमति व्छ

 की  जाय  ।

 महोदय
 :  प्रदान

 यह  है

 निवारक  निरोध  १९६५०  में  ७
 संशोधन

 करने  वाले

 को  पुरःस्थापित  करने  की  rata दी  जाय  म

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क०  बसु  :  में  विधेयक  को  स्थापित करता  हूं  ।

 *भारतीय  लाइट  रेलवे  राष्ट्रीयकरण  विधेयक

 Pat  फूलन  सिह
 उत्तर

 :
 में

 प्रस्ताव
 करता हूं  कि  देश  में

 aaa  लाइट  रेलवे

 के  राष्ट्रीयकरण की  व्यवस्था करने  तथा  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित करने  की  sata  दी  जाय ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 देश  में  विंमान  लाइट  रेलवेज के  राष्ट्रीयकरण  की व्यवस्था  करने  तथा  उससे  सम्बन्धित

 मामलों
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  पन मति च्े  दी

 जाया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 झूलन  सिंह  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 भारतीय  दंड  संहिता  (  )  विधेयक

 Yeo  का

 श्री  डाभी
 :

 में
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 भारतीय
 दंड

 १८६०
 में

 अग्रेतर

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने

 की
 अनुमति  दी  जाय

 ।

 paar  भ्रंग्रेजी  में

 *भारत के  असाधारण  गजट  भाग  २,  विभाग  २,  दिनांक  9-8-4  में  प्रकाशित  |



 ७  १९५६  लोक  प्रतिनिधित्व
 नामावलियों

 २०२७

 की  तैयारी  )  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 भारतीय  दंड  toto  अग्रसर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक को  पुर
 स्थापित  करने  की  अ्रनमति  दी  जाय  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 fat  डाभी
 :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 ।

 संविधान  (Barter )  विधेयक

 ३७,  २९१  कौर  २१४  का  संशोधन )

 ठीक क०  कु० बसु  में
 प्रस्ताव

 करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान
 में

 श्रग्नेतर

 संशोधन  करने  वालें  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति दी  जाय  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अ्रनमति दी  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 fat  क०  कु०  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  नामावलियों  की  नियमों

 बार म  प्रस्ताव

 क्ष  दय  :  अब  सभा  लोक  प्रतिनिधित्व  नामावलियों  की  तैयारी

 PEug  पर  विचार  करेगी  ।  इन  नियमों  पर  विचार करने  के  लियें  दो  घंटे  नियत  किये

 गये  हैं  ।

 कार्य  मंत्री  पाटनकर )  मेंने  नियमों  को  पटल  पर  रख  दिया है  ।

 महोदय  :  सदस्य  इन
 नियमों

 से  सम्बन्धित  संशोधनों  को  प्रस्तुत कर  सकते

 @  |

 श्री  साधन  गुप्त  (  द्वारा  नियम  संख्या  ११  में  संशोधन  संख्या  १,  2,

 श्री क०  Fo  बसु  द्वारा  नियम  संख्या  २  में  संशोधन  संख्या  ४,  ५,  ६,  ७,  ८  कौर

 &;  श्री  कामत  )  द्वारा  नियम  संख्या  १०  में  संशोधन  संख्या  १०

 ११,  १२,  १३,  १४  १५  तथा  श्री  डाभी  द्वारा  नियम  संख्या ८  में  संशोधन  संख्या

 १६,  29, 85  २४  श्र २५  तर  श्री  श्रीनारायण दास  द्वारा  नियम  संख्या  २६

 (१)  ate  (२) में  संख्या  rg  २०  सभा  में  प्रस्तुत किये  गये

 महोदय :  ये  सभी  प्रस्ताव  कौर  नियम  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  साधन  गुप्त
 :

 मेरे  संशोधन  नियमों  ११  कौर  २६  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।
 नियम

 ११
 निर्वाचक

 नामावलियों  के  प्रारूप  के  प्रचार  के  सम्बन्ध  में  है
 ।  हमारे  देश  में  इस  नियम  को  उचित रूप  में

 बनाया  जाना
 नितान्त  प्रावश्यक  क्योंकि  मतदाताओं  के  नाम  दर्जे  करने  में  बड़ी  कठिनाई  पड़ती

 हैं  ।
 हमारे

 यहां
 जनसंख्या

 बहुत  अधिक  है  कौर साथ  ही
 लोग  प्रशिक्षा

 के
 कारण  मताधिकार का

 मलय  भी  पुरा  पूरा  नहीं
 समझते  हैं

 |

 ta  भ्रंग्रेजी  में

 *भारत  के  असाधारण  गजट  भांग  २,  विभाग  २,  दिनांक  ७-€-१९१५६  में  प्रकाशित  |



 २०२८
 लोक

 प्रतिनिधित्व  नामावलियों  शुक्रवार,७  १९५६

 की  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 साधन
 अशिक्षा

 का  ही  दूसरा
 परिणाम  यह  हैं  कि  जनता  स्वयं  निर्वाचक  नामावलियों

 में
 अपने

 नामों

 की  जांच  नहीं  कर  पाती  है  ।  इसलिये  उनके  नाम  सम्मिलित करने  की  कोई  व्यवस्था  की  जानी

 अत्यावश्यक है  ।  मेरा  संशोधन  इसी  उद्देश्य
 को

 ध्यान  में  रखकर  दिया गया  हैं  ।  नियम ११  में
 निर्वाचक  नामावलियों  के  प्रचार की  व्यवस्था  यह  की  गई  है  कि  उनके  श्रलग-अ्रलग भागों  की  प्रतियां

 एक  निश्चित  स्थान पर  जनता  के
 देखने  के  लिये  रख

 दी
 जायेंगी  ौर  निर्वाचन  पंजीयन  अधिकारी

 जिस  प्रकार की  उचित  समझेगा  उनका  प्रचार  करेगा  ।  यह  दोनों  व्यवस्था यें  भ्र पर्याप्त

 कि  अज्ञान  के  कारण  भी  जनता  उस  निश्चित  स्थान  पर  जाकर  भ्र पने  नामों  को  न
 इन  दोनों

 में
 अपढ़  मतदाताओं  को  चि  नाम  करा  सकने  की  सुविधा  नहीं  है  ।  हो  सकता है

 सके ।  ऐसे

 लोगों  को  मताधिकार नहीं  मिल  सकेगा  ।  हमें  उनके  लिय  कोई  व्यवस्था करनी  चाहिये  ।

 इसका  सर्वोत्तम उपाय  कया है  ?  यह  कायें  सरकार की  नौकरशाही  व्यवस्था
 पर  नहीं  छोड़ा

 जा  सकता  हूँ
 ।  गिननेवाले  प्रसिद्ध  भी  हो  सकते  कौर  बुरे  भी  ।

 वे  एक
 अ्रौपचारिक  रीति से  भी

 गतंव्य  पूरा  कर  सकते  नकलनोर  कहीं  कहीं  उनके  लिये  समूचे  क्षेत्र  में  जाना  असम्भव  भी  हो

 सकता  है  |
 इसका  सर्वोत्तम  उपाय  यही  हैं  कि  उन  संगठनों

 जो  झ्र पनी  कौर से  जनता  के
 दावों  को  प्रस्तुत  करते  हें  काय  करने  की  पुरी  स्वतन्त्रता दी  जाये  ।

 इसलिये  ,  में  अ्रपने  संशोधन  संख्या  १  में  यह  सुझाव  रखा  है  कि  निर्वाचक  नामावलियों  के

 प्रत्येक  भागों  को  दो-दो  प्रतियां  प्रत्येक  उस  राजनीतिक  दल  को  दे  दी

 जिन्हें  निर्वाचन  art  चुनाव  चिन्ह  दिया  श्री  यह
 संशोधन  कौर  भी  अच्छा  है  कि  निर्वाचन  oie  कौर भी  जिन-जिन  राजनीतिक  दलों

 को  ठीक  इन  प्रतियों को  दे  दे  ।  उदाहरण के  गांव  की  कुछ  क्लबों  भी  इसमें  उपयोगी  सहायता

 कर  सकती sl  लेकिन  राजनीतिक  दलों  को  तो  ये  प्रतियां दी  ही  जानी  जिससे

 कि वे  उनकी  जांच  सकें  |

 wl  निर्वाचक  नामावलियों  डाकखानों  या  पुलिस  थानों  में  रखी  जाती कौर  संगठनों

 के  प्रतिनिधियों को  वहीं  जाकर  उन्हें  देखना  पड़ता  है  ।  कहां  उनकी  तरह  से  जांच  करना

 असम्भव  नहीं  होता  लेकिन  यदि  उन्हें  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियां  नि:शुल्क  दे  दी

 तो  वे  संगठन  स्थानीय  रूप  से  भ्र पने  कार्यकर्त्ताश्रों को  घर-घर  भेज  कर  उनकी  जांच  कर  सकते हैं  ।

 गिनती  करने  वालों  से  यह  कहीं  उपाय  होगा  ।  निर्वाचकों के  सही-सही  पंजीयन  के  लिये यह

 अत्यावश्यक है  |

 मेरे  दो  संशोधन
 नियम  २६  के  उपनियमों  (१)  शौर  (२)

 के  बारे  में  हैं|

 धारा  २३

 के  उपनियम  (2  )  के  अन्तर्गत  नाम  दर्ज  कराने का  प्रार्थना पत्र  चकारी  को

 जाये  तो  उसके  साथ  १०  रुपये  कौर  यदि  निर्वाचन  पंजीयन  ग्र चि कारी  को
 दिया

 जाय  तो  एक

 रुपया  फीस  देना  आवश्यक  |  हमारे  जैसे  गरीब  देश  के  लिये  यह  ठीक  नहीं  धारा  २३
 का  उद्देश्य

 तो  यही  हैं
 कि

 निर्वाचक  नामावलियों  तैयार  किये
 जाते

 समय  जिनके  नाम  छट  गये
 उन्हें

 बाद  में
 सम्मिलित

 किया  जा  सके  ।  इस  दृष्टि से  धारा  २३  बहुत ही  महत्वपूर्ण है  ।
 पंजीयन  की

 इतनी  ate  फीस
 के  कारण  उसका  उद्देश्य  पूरा  नहीं  हो  सकता  है

 ।  कितने  निर्वाचक  दस  रुपये

 दे  सकते है  ?  इसीलिये  मेंने  इसे  घटाकर  दो  रुपये  रखा  है  व्यक्तिगत  तौर  पर  तो  मेरा  विचार

 ह  कि  इसके  लिये  कोई  भी  फीस  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  यह  सुझाव  मानने  को  तैयार  हूं  कि

 यह  फीस  घटाकर  पांच  रुपया  कर  दी  जाय  ।

 श्री साधन  गुप्त  :  भ्र धि सूचना  जारी  होने  से  पहले  निर्वाचन  पंजीयन  अधिकारी को  दिये

 जाने  वाले  प्रार्थना पत्र  के  लिये  एक  रुपया फीस  रखी  गई  यह  भी  शरीक है  ।  इसे  घटाकर  चार

 माना  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  अधिसूचना  से  निर्वाचक  नामावलियों
 की  तैयारी  के  समय —_————<—  eee eee

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 की  तैयारी  )  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 जिनके भी  नाम  रह  गये  उन्हें  सम्मिलित  कराने  के  लिये  चार  जाना  फीस  ही  रहनी  चाहिये ।

 अधीनस्थ  सम्बन्धी  ने  शायद  इसे  जाना  रखा  लेकिन  यह  भी  भ्रमित  है  कौर

 लोकतंत्र  के  हित  में  इसे  चार  ही  श्राना  रखा  जाना  चाहिये
 ।

 अ्रधिकांश  जनता  के  लिये  एक  रुपया  फीस

 रिक  पड़ेगी  |

 में  उन  भ्रमण  संशोधनों  का  सेन  करता  जिनमें  उम्मीदवारों
 को  निर्वाचक  नामावलियों

 की  प्रतियां  देनें  की  बात  कही  गई  है  ।

 संसदीय  निर्वाचन के  उम्मीदवारों  को  सबसे  अधिक  कठिनाई  इसी  कारण  पड़ती  है  कि

 चक  नामावलियों  का  मूल्य  बहुत  भ्रमित  है
 |  लोकतंत्र  के  हित  में  यही  हैं  कि  उम्मीदवारों  को

 निर्वाचित  नामावलियों  की  प्रतियां  दी  जायें  कौर  उम्मीदवारों  को  रियायती  मूल्य पर

 अधिक  प्रतियां  खरीदने  की  अनुमति  होनी  चाहिये

 क०  क्ञ० च्  बसु
 :  मेंने

 जन
 प्रतिनिधान

 नामावलियों
 की  नियमों

 के  इस  वर्ष  के  संशोधित  रूप  में  कई  संशोधनों  at  सूचना  दी
 है

 |  हम  अनुभव  करते हें  कि

 हम  अपने देश  में  संसदीय  लोकतंत्र  को  उचित रूप  में  चलाना  चाहते  तो  हमें  निर्वाचक
 नामावलियों

 को  ata से  अधिक  शुद्ध  बनाने  का  भरसक  प्रयास  करना  चाहिये  ।  हमें  प्रत्येक  नागरिक को  मतदाता

 बनाने  में  सहायता  चाहिये  1.0  सरकार  यह  कतेंव्य  होना  चाहिये
 कि

 यह  कि  चुनाव
 के  समय  कोई  मताधिकार  से  वंचित  न  रह  जाये ।  मेरे  संशोधनों  का  यही  उद्देश्य है

 लोक  प्रतिनिधित्व  नामावलियों  की  तैयारी  )  नियमों
 के

 नियम
 २  के

 सम्बन्ध  में
 मेंने इस  संशोधन  की  सुचना  दी  है  कि  पुनरीक्षण  प्राधिकारी  की  परिभाषा  को  संशोधित  किया  जाय  ।

 पहले  के  नियमों  के  अन्तर्गत  तो  उसकी  नियुक्ति  राज्य  सरकार  द्वारा  होनी  चाहिये  wie वह

 नियुक्ति  निर्वाचन  arpa  द्वारा जारी  किये  गये  विशेष  अनुदेश  के  अधीन  की
 जाती

 wa  इस  बार  के  नियमों  में  उसकी  नियुक्ति  की  शक्ति  राज्य  सरकारों को  हीरे  दी  गई  हम
 जानते

 हैं
 कि

 राज्य  निर्वाचन  अधिकारी  ऋषिकांत  इसके  लियें  पूरा  समय  काम  करने  वाले
 अधिकारी  नहीं  होते

 :
 उन्हें  अन्य  सरकारी  कार्यों  को

 भी  देखना  ।  वे  उस  राज्य  विशेष

 कीं  सरकार
 के

 प्रभावਂ
 में  रहतें हैं हमारे  देश

 की
 एक  दलील

 सरकार
 व्यवस्था  में  सत्तारूढ़

 दल  राज्य का  प्रशासन  व्यवस्था  पर  काफी  प्रभाव  डाल  सकता  है  ।  मेरा  विचार है  कि

 किसी  निर्वाचन  क्षेत्र  विशेष  की  निर्वाचक  नामावलियों के
 क्षण  के  समय  किसी

 भी  दल  को
 कोई

 शिकायत  का  अ्रवसर नहीं  सिलना  चाहिये  ।  इसमें  किसी  भीਂ  प्रकार  के  संदेह  की
 गुंजाइश  नहीं  रखनी

 चाहिये  ।'  इसीलिये  मेरे  संशोधन
 में  कहा  गया  है

 कि
 पुनरीक्षण  प्राधिकारी  कार्यपालिका

 ग्रंघिकारी

 नहीं  होना  क्योंकि
 ये  सत्तारूढ़  दल  के  निकट  सम्पर्क  में  रहते हें  उन  पर  सत्तारूढ़ दल  का

 प्रभाव पड़  सकता  हें  ।  मेंने  sod  संशोधन द्वारा  नियम
 र  )  जोड़ा  हैं.झ्नौर कहा  है  कि

 न्यायिक  अधिकारी  इस  are  के  लिये
 किये  जा  सकते हैं  |

 प्रशासकीय  दुष्टि  से  इतने  प्रतीक
 न्यायिक  ऑ्रधिकारियों  की  व्यवस्था  करना  कठिन  इसलिये  मेंने  अ्रद्ध-न्यायिक  अ्रधिकारियों

 को  भी  उसमें  सम्मिलित कर  लिया  है  ।  लेकिन  उसे  किसी  भी  प्रकार  से  कार्यपालिका  अधिकारी

 नहीं  होना
 सरकार

 से
 श्रश्नत्यक्ष

 रूप  से  सम्बन्धित  श्रद्धा-न्यायिक  भ्र धि कारियों  को  ही  इसके

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  ।

 ने
 अधिनियम

 के
 उपबन्ध  को  भी  इसमें  सम्मिलित  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  मेरा

 संशोधन

 ह
 त

 पहल  नियुक्ति  निर्वाचन  श्रमायुक्त  के  अनुमोदन के  अ्रधीन  होनी  चाहिये  ।  निर्वाचन

 युक्त  देल  गत  प्रभाव  से  मुक्त  संवैधानिक  प्राधिकारी  होता  इसे  पुरी  तौर  से  सरकारी

 व्यवस्था  के  wets  नहीं
 रहने  देना  चाहियें  ।  आशा  a

 इत  परिभाव  को  स्वीकार

 कर
 लेंगी  ।

 मूल  wast  में
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 की  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 क०  क०

 नियम  ६  tare  निर्वाचक  नामावलियों  में  मतदाताओं  के  नाम  मकान  के  नम्बरों  के vs  कि
 हिसाब  से  रखे ंज  लेकिन

 यदि  मुख्य  निर्वाचन  भ्रमणकारी  यह  निश्चित  कर  दे
 कि

 उनके  किसी
 भाग  को  वर्णानुक्रम  से  रखा  जाय  तो  उस  भाग  को  वर्णानुक्रम  से  रखा  जायेगा  ।  मेरा  संशोधन
 यह  है  कि

 नामों  को  मकान  नम्बरों  के  हिसाब  से  ही  रखना  गत  चुनाव  में  कुछ  राज्य  निर्वाचन

 पदाधिकारियों  ने  यह  कहा  था  कि  कुछ  मकानों  पर  नम्बर  ही  नहीं  लेकिन  यह  गलत
 बोले

 या  पंचायत  या  जनगणना  के  कारण  भारत  में  प्रत्येक  मकान  पर  कोई  कोई

 नम्बर
 तो  डाला  ही  गया

 प्रशासकीय  दृष्टिकोण  से  उन  के  अनुसार  निर्वाचक  नामावलियाँ

 तयार  करना  कठिन  नहीं है  ।

 वर्णानुक्रम  में  कठिनाई  यह  होती  है  कि  एक  ही  घर  के  विभिन्न  व्यक्ति  विभिन्न  मतदान  स्थानों
 से

 सम्बद्ध कर  दिये  जाते  हें  कौर  इसके  कारण  बड़ी  कठिनाई  ह  हो  जाती  विशेष  कर  महिलाओं
 को

 ।  बहुत  से
 व्यक्ति

 अपने  मताधिकार  का  उपयोग  ही  नहीं  करते
 ।  निर्वाचक

 मकान  नम्बर  के  हिसाब  से  ही  तैयार  की  जानी  चाहियें  सनौर  यदि
 कहीं  उन्हें

 कम  से  तैयार  करना  आवश्यक ही  तो  उसके  लिखित  कारण  बताये  जाने  चाहियें  ।  यह  इसलिये

 कि  मुख्य  निर्वाचन  पदाधिकारी  किन  राज्य  प्राधिकारी  भी  होते  हैं  कौर  वे  वास्तविक  तथ्य  नहीं

 बताते  इसलिये  निर्वाचन  भ्रायुक्त  को  लिखित  कारण  बताये  जाना  आवश्यक है  ।

 निर्वाचक  नामावलियों
 के

 मकान
 नम्बरों

 के  हिसाब  से  ate  ग्रस्त  वर्णानुक्रम से

 तैयार  किये  जाने  के  में  बिलकुल
 विरुद्ध  ।  एक  निर्वाचन क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावली एक  ही

 प्रकार  से  तैयार  की  जानी  चाहिये
 ।  गांवों  कौर  शहरों  की  नामावलियां भिन्न  भिन्न  प्रकार  से

 तैयार  की  जा  सकती  हैं  ।  मिली
 जुली  व्यवस्था  से  निर्वाचन  की  व्यवस्था उचित  रूप  से  नहीं की

 जा  सकती है  ।

 की  प्रारूप  प्रतियां  मान्यता-प्राप्त दलों  कौर

 एक  माननीय  सदस्य  ने  नियम  ११  में  इस

 संशोधन
 की  सूचना  दी  है  कि  निर्वाचक  नामावलियों

 संस्थाओं  को  निःशुल्क  दी  जानी  चाहियें  ।

 सरकार  की  CTU sae faa
 व्यवस्था

 कभी  भी  पूरी  पूरी  निर्वाचक  नामावलियों  तैयार  नहीं  कर  सकती

 सरकार इसके  लिये  पदाधिकारी  नियुक्त  करती  भ्र ौर  वे  पूरा  समय  दिये  बिना

 नामावलियां  ठीक  प्रकार  से  नहीं  बना  सकते  विधान  संसद  के  सदस्यों  तक

 के
 नाम

 उनमें  से छूट  गये  निर्वाचन  शे
 ने

 इस  स्थिति  को  ने  के  निदेश  जारी  किये  ह  ।

 व्यवस्था  यह  है  कि
 इसके  लिये

 निर्वाचन क्षेत्र  के  किसी  स्थान  का  निर्णय  निर्वाचन  पदाधिकारियों

 द्वारा  ही  किया  जाता  है  ।  इसमें  स्वयं विवेक  की
 शक्ति

 दी  गई  हे  कौर  बहुधा  उसका
 भी

 किया गया  चौबीस  परगना के  देहाती  क्षेत्र  में  यही  हुआ
 था  इसके

 कारण  को
 बड़ी

 कठिनाई  होती  ह  ।  उन्हें  जांच  करने  दूर  तक  जाना  पड़ता

 गैर-सरकारी  संगठन  की इसीलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  दल  कौर  प्रत्येक

 निर्वाचक  नामावलियों  _  की  एक प्रति  निःशुल्क  दी  जानी  चाहिये
 ।

 हमारे  देश
 में

 सभी  जगह  ऐसे

 क गैर-सरकारी  संगठन  हैं  जो  जनता  के  बीच  कार्य करते  जैसे  ग्रामोद्योग  समितियां हैं  ar

 संघ
 आदि  हैं

 ।
 उन्हें  चुनने  का  स्वयं विवेक  निर्वाचन

 आयोग कर  होना  चाहिये  ।  भी  यता-प्राप्त

 राजनैतिक  दल  चाहते हें  कि  निर्वाचक
 नामावलियों

 में
 उनके  प्रभाव  के  सभी  मतदाताओं के  नाम

 सम्मिलित हों  ।  यह  नितान्त  भ्रावश्यक है

 श्री  पाटनकर :  मेंने  इसे  स्वीकार करने  के  लिये  एक  संशोधन  का  प्रारूप  तेयार  करने  के
 began  te

 लिये  प्रारूप कार  से  कह  दिया  है
 ।

 हम  इसे  इस  प्रकार  रखेंगे
 :

 भ्रायुक्त  द्वारा  भ्रावंटित

 चुनाव  चिन्ह  प्राप्त  करने  वाले  प्रत्येक
 राजनीतिक  दल  को  निर्वाचक  नामावली  के  प्रत्येक  भ्र लग ~

 पै भाग  की  दो  प्रतियां  निःशुल्क  दी  जायें
 में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  का  भी  राय  यही

 हद

 प्रंग्रेजी  में
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 लोक

 प्रतिनिधित्व  नामावलियों

 की  तैयारी  )  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 _  fatto  कु०  बसु
 :  निर्वाचक  नामावलियों को  स्थानीय  डाक्टर  या

 पुलिस  थाने  जेसे
 स्थानों  पर  रखा  जाना  चाहिये  ।  बोर्ड  के  सभापति  के  कार्यालय  या  मकान  पर  उन्हें

 रखने  में  कठिनाई
 यह  हो  सकती  है  कि  यदि  वह  भी  किसी  दल  में  दिलचस्पी

 रखता  हो  तो  वह  कुछ
 मतदाताओं के  देखने  में  कुछ  भ्रड़चनें  भी  डाल  सकता हैं  ।  इन्हें

 सावंजनिक  स  क  मा यि तियों  के  दखने

 नामावलियों के  के  लिये  दिये  जाने  वाले  प्रर्थना-पत्रों  के  लिये  २१  दिन

 की  अवधि  निर्धारित की  गई  है  ।  यह  समय  कम  है  ।  इसे छः  सप्ताह होना  चाहिये  ।

 उपयुक्त  मतदाता  अपना  नाम  मतदाताओं  की  सुची  में  लिखा  सकते हें  या  इस  बात  की

 जांच  के  लिये  अभी  जितनी  जांचें  की  जाती  हैं
 वे

 ताल्लुक  के  मुख्य  कार्यालय  या  अधिकतर  सब
 कार्यालयों

 में  ही  की  जाती  कहीं  कहीं  तो  ये  कार्यालय  मतदाताओं  के  स्थानों  से  २४  मील

 दूर  होते हें  ।  देश की  निधन  जनता  को  बड़ी  कठिनाई  होती  है
 ।

 निर्वाचक  नामावली  में

 किसी  मतदाता  का  नाम  न
 सरकार  की  त्रुटि  का  द्योतक इसलिये  सरकार को  ही  यह  व्यवस्थ

 करनी  चाहिये  कि  इस  जांच  पड़ताल  की  मतदाताओं  के  स्थानों  से  एक  या  दो  मील  की

 द्वारा
 इसे

 हरी  पर  ही  की  !

 की  जायें  ।  यदि  श्राप  इसे  नियमों  में  सम्मिलित  नहीं  कर  तो  काय  पालिका  व्यवस्था

 किया  जाना  चाहिये  ।  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  बड़े  बड़े  पदाधिकारी  ही  यह  कार्य करें  ।

 भ्राद्या  हें  कि  सरकार  इसपर  ध्यान  रखेगी  |

 एक  se  महत्वपूर्ण संशोधन  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  ने  भी  उसका  समर्थन
 किया

 है  फीस
 घटाने

 के  में  माननीय  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  तराशा है  कि  पांच  रुपयें

 की  फीस  दोनों  ही  मामलों  के  लिये  कर  दी  गई

 tat  पाटनकर  :

 श्री  कठ  कु ०  बसु
 :

 wa  में  अन्तिम  प्रस्ताव  को  लेता  हूं
 ।

 वह  है  उम्मीदवारों  को  निःशुल्क
 प्रतियां  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  ।  गत  चुनावों  बम्बई  राज्य  में  प्रत्येक  रियायती

 ax  पर  प्रतियां  दी  गई  थीं  ।  प्रत्येक  उम्मीदवार  के  पास  इन्हें  खरीदने  योग्य  धन  नहीं  होता

 गत  चुनावों  कुछ  राज्यों  में  निर्वाचक  नामावलियां  इसलिये  पड़ी  रह  गई  थीं  कि  उन्हें  खरीदा  नहीं

 गया  था  ।  यदि  उनका  मूल्य  कम  रखा  जाता ,  तो  तमाम  उन्हें  खरीद  लेते  ।  इसलिये

 मेरा  निवेदन  है  कि  प्रत्येक  उम्मेदवार  को  दो  प्रतियां  मुफ्त  कौर  रियायती  दर  पर  मिलनी  चाहियें  ।

 में
 ora  करता  हूँ

 कि
 मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार  करेंगे  कौर  संबद्ध  राज्यों  को  उचित  निदेश  जारी

 कर  देंगे  |

 क्षेत्र की

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  :  नियम
 ४

 में  उपबंध  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  निर्वाचन

 नामावली  श्रमायुक्त  द्वारा  निर्दिष्ट  भाषा  में  प्रकाशित की  जाएगी  परन्तु
 इस  में  एक  कठिनाई  यह  होती  विशेषकर  द्विभाषी  राज्यों  कि  निर्वाचक  नामावली  केवल  एक

 ही  भाषा  में  प्रकाशित  की  जाती  हे  दूसरी  भाषामें  नहीं
 ।

 इसलिये  निर्वाचन  आयोग  को

 देश  दिया  जाना  चाहिये  कि  वह  दोनों  भाषाओं  में  निर्वाचक  नामावली  प्रकाशित  करवाने at
 व्यवस्था करे

 नियम  २६  में  कुछ  फीस  देने  पर  पंजीयन  का  उपबंध  किया  गया  है
 ।

 में  समझता  हुं  कि

 कार्य  मंत्री  इसमें  कुछ  कमी  करने  का  विचार  करते  इस  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये
 |  नियम

 २६  के  उपखण्ड  २  में  उपबंध  हे  कि  शुल्क  शभ्रन्यायिक  टिकटों  के  द्वारा दिया  ये  न्यायिक

 टिकट  केवल  दीवानी  अदालतों  में  या  पंजीयन  कार्यालयों  में  ही  मिल  सकते  इस  से  लोगों  को

 इन  टिकटों  को  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  श्री  :  इस  के  स्थान  पर  कोई  व्यवस्था

 मूल  अंग्रेजी  में
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 की  तैयारी  नियमों  के  बारे में  प्रस्ताव

 रामचन्द्र  रेड्डी
 की  जानी  चाहिये  ।'  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  ग्राम  या  पंचायत  के  कार्यपालिका कर्मचारी
 के

 पास  कुछ  रसीदें  कौर  प्रार्थना  पत्र  रख  दिये  जायें  ताकि  वे  आवश्यक  पंजीयन  शुल्क  लेकर  रसीद
 दे  सकें  कौर  उस  रसीद  के  साथ  प्रार्थनापत्र  संबद्ध  अ्रधिकारी को  दिया  जा  सके  ।

 बहुत  बार  निर्वाचक  नामावली  गलत  छपती  किसी  स्तम्भ  में  किसी  दूसरे  का  नाम  होता

 इसलिये  छपाई  की  ऐसी  गलती  के  कारण  निर्वाचक  को  किसी  प्रकार  का  कष्ट  नहीं  होना  चाहिय े।

 कई  बार  मृत  व्यक्तियों  के  नाम  भी  छप  जाते  हें  श्र  साथ  ही  यह  भी  लिखा  होता  है  कि  वह  मर  चुका  है

 इसलिये  निर्वाचक  नामावली  तयार  करते  समय  सावधानी  से  काम  लेना  चाहिये  ix  सही

 नाम  ही  छापें  जाने  चाहियें  ।

 में  श्रव्य  सदस्यों  से  सहमत  हूं  निर्वाचक  नामावलियों  दन्त्य  ser  दिया  जाना

 विशेषकर  दो  सदस्य  वाले  निर्वाचन-क्षेत्रों  ate  अनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  को
 निर्वाचक

 नामावलियों  रियायती  दर  पर  दी  जानी  चाहियें  ।

 मंत्री  ने  राजनीतिक  दलों  को  श्रेणियां  देने
 की

 बात  कही  परन्तु  स्वतंत्र
 वारों  को  थी  प्रतियां  मिलनी  चाहियें  यदि  उनकी  चुनाब  चिन्ह  मिल  चुक  हों  तों

 कागज  पर  एक  कौर  ही  छापी  जानी  चाहियें  ।  इस.से यह  लाभ  होगा
 कि  उम्मीदवार  निर्वाचक  नामावलियों  के  पृष्ठ  इंसानी  से  निकाल  कर  भिन्न  भिन्न  कार्यकर्ताश्ों

 को  दे  सकते  हैं  ौर  समय  तथा  धन  की  बचत  हो  है  |  इन  की  बिक्री  बहुत  सरकार

 को  झ्र धिक  हानि  नहीं  होगी  |

 सरकार  निर्वाचक  नामावलियों  के  लिये  कागज  सीधे  ही  खरीदती  ax  थोकਂ  व्यापारियों

 या  परचन  व्यापारियों  को  लाभ  नहीं  होता  इसलिये  इन  का  मूल्य  कम  होना

 निर्वाचक  नामावलियों  .  प्रत्येक  ग्राम  नगरपालिका  के  प्रत्येक  as  के  छपवाई

 जानी  ताकि  प्रचार  करने  में  सुविधा  हो  सके
 |

 श्री  श्रीनारायण  श्रीमान  में  समझता  हूं  कि  चुनावों  में  धन  at  ही  महत्व  नहीं  होना
 ।

 पहले  माननीय  मंत्री  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  यह  देखें  कि  प्रत्येक  oe  व्यक्ति  का
 नाम

 दाताओं  की  सूची  में  झ्राजाता  है  ।  नियमों के  अ्रनुसार  यदि  .  किसी  व्यक्ति  का  नाम  निर्वाचक

 वली
 कें

 प्रारूप  में
 न

 हो  तो  उसे  प्रार्थना  पत्र  देना  पड़ेगा  किन्तु
 ऐसे

 व्यक्तियों  का  नामਂ  दर्जें  करने  का
 प्रयास  निर्वाचन  अ्रधिकारियों को  करना  चाहिये  |

 जिन  व्यक्तियों  के  नाम  रह  जायें  उनके  नाम  पुनरीक्षण  अधिकारियों  को  उनके  इलाकों  में

 जाकर  दर्ज  करने  चाहियें  |  दूसरे  तरीकों  से  लागत  अधिक  इस  लिये  सरकारी  अधिकारियों

 को  ही  वहां  जाना  चाहिये  ।

 जैसा  कि
 मेरे  मित्र  श्री  बसु  ने  कहा  है  नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  एक

 व्यक्ति  को  कहीं  भी  दो  मील  से  अधिक  अपना  नाम  दर्जे  कराने
 के

 लिये
 न

 जाना  पड़े
 ।

 में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसी
 भी

 हालत  में  फीस  नहीं  ली  जानी  चाहिये
 जेसा

 कि  झ्र धि नियम  की  धारा  २३  में  उपबन्धित  है  कि  प्रत्येक  जिसका  नाम  निर्वाचक  नामावली

 से
 छूट

 गया  दस  रुपये  देकर  w TH  पत्र

 भेजे

 ane  यह  नहीं  होना  चाहिये
 उसका  यदि

 वह  अन्यथा  है  तो  वैसे  ही  दर्ज  किया  जाना
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 नामावलियों  की  नियमों के
 बारे

 में
 प्रस्ताव

 इस  रकम  को  घटाकर  पांच  रुपये  कर  दिया  गया  है--यह  प्रति  बात  है  किन्तु  यह
 भी

 नहीं  होना  जिस  श्रांदमी  का  नाम  छट  गया  हो  उसे  सजा  क्यों  दी  जाये
 ।

 इससे  गरीब
 लोग

 maa  ara  दर्जे  नहीं  करा  सकेंगे  ate  भ्रमरों  को  ही  अवसर  मिलेंगे  क्योंकि  उनके
 पास  रुपया

 होता  सरकार  को  संविधान  के  निदेशक  तत्वों  का  श्रनुंसरण  करना  चाहिये  सभी

 को  समान  झ्र वसर  देना  चाहिये  |

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  मुझे  पता  लगा  कि  कुछ  लोगों  के  नाम  छुट  गये  ~ y--— a a  ने  नाम

 दर्ज  कराने  के  लिये  कहा  किन्तु  उन्होंने  बताया
 कि

 इसके
 .

 लिये  रुपया  देना  पड़ता  है  कौर  वह
 नहीं

 बिक  ।.  इसलिये  में  यही  प्रार्थना  करूंगा  कि  केवल  प्रार्थना  पत्र  ही  उनसे  मांगा  जाना  चाहिये  ।  में

 समझता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  ध्यान  देंगे
 प्रौढ़

 फीस  को  हटा  दिया  जायेगा

 जहां  तक  निर्वाचक  नामावलियों  क  जाने
 का  संबंध  है-यह  सरकार  का  कर्तव्य  हैँ

 कि  वह  उन्हें  बिना  मूल्य  दे  ।  पिछली  बार  बिहार  में  एक  निर्वाचक  नामावलि  की  ५०  रुपये

 रखी  गई  थी  प्रो  कुछ  लोग  इसे  खरीद  ही  नहीं  पके  थे  ।  इसलिये  से  कम  पांच
 प्रतियां  बिना

 मूल्य  दीं  जानी  ।

 waar  में  जो  ्रघिसुचनायें  छापी  जाती  हैं  उनके  बारे
 में

 में  धन  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारी

 कौर  उन्हें  बांटना  चाहिये  +-  इससे  सभी  को  इस का  ज्ञान  हो  जायगा  ।  नामावलियों के

 प्रारूप  के  प्रकाशन  की  सूचना  भी  इसी  प्रकार-दी  जानी  चाहिये  ।

 में  इस  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  कि  कार्यपालिका  अधिकारियों  के  स्थान  पर

 पालिका  अधिकारियों  को  पुनरीक्षण  का  काम  सौंपा  जाय
 ।

 मेरे  विचार  में  कार्यपालिका श्री

 ही  इस  कार्य
 के

 लिये  ठीक  होंगे  ।

 जहां  TH  नाम  दर्ज  कराने  की  ahs
 का

 संबंध  है  मेरे  विचार  में  कम  से  कम  एक

 महीने
 का

 समय  अवश्य  दिया  चाहिये

 बिहार  में  वर्णानुकम  नाम  दर्ज  नहीं  किये  गये  है  किन्तु  घरों  के  नम्बरों:के  हिसाब
 से

 लिखे

 गये  हैं  ।  ऐसा  जनगणना  के  समय  किया  गया  ~ aI—F  भी  प्रक्रिया  इस  संबंध  में  जाये  उसे

 साफ  साफ  बता  दिया  चाहिये  ताकि  लोग  जान  लें  कि  यह  क्या
 है  ।

 अन्यथा  निर्वाचनों  के  समय

 अन्त  में  में  फिर  से  भ्र पने  संशोधन  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  कि  नाम  दर्ज  कराने  के
 लिये

 कोई  फ़ीस  नहीं  ली  जानी  चाहियें  ।  यह  सरकार का  फेर  फीस  घटाना ही  पर्याप्त  नहीं

 मेरे  विचार  में  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  हमें  अ्रमीरों  गरीबों  सभी  का
 बराबर  ध्यान  रखना

 चाहिये  प्रौढ़  रुपये को  महत्व  नहीं  देना  चाहिये  |

 श्री  डाभी  :
 वर्तमान  नियम  के  अनुसार  सूची  को  कुछ  व्यक्तियों  को  भेजने  का  उपबंध  है  ।

 वास्तव
 में

 साधारण  अनपढ़  लोगों
 को

 ऐसी  ों  की  भ्रांवस्यंकता होती  निर्वाचक

 वलियों में  बहुत  सी  गलतियां  होने  की  लगातार  शिकायत  ar  रही  हैं--स्त्रियों  के  नाम  के  स्थान पर

 पुरुषों  के  नाम  पुरुषों  के  नाम  के  स्थान  पर  स्त्रियों के  नाम  छप  जाते  हमें  इन  गलतियों  को

 नहीं  होने  देना  इन  गलतियों  का  कारण  यह  है  कि  नगरपालिकाओं के  कलक  और  गांवों

 में  मुहैया  घर  पर  बैठकर  ही  सूचियां  तैयार  कर  लेते  हैं  लोगों  के  मकानों  तक  जाने  का  कष्ट

 नहीं  करते  हें
 ।

 इसलिये  सूचियां  प्रत्येक  घर  में  भेजी  जानी
 प्रौर

 कुछ  विशेष  व्यक्तियों को

 भ्रंग्रेजी में
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 की  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 ही
 नहीं  भेजी  जानी  चाहियें

 ।
 फिर  कर्मचारी  घर  घर  जाकर  लोगों  से  नाम  पूछ  कर  सही  निर्वाचक

 नामावली  तैयार  कर  सके  a |  इसलिये घर  घर  जाकर  सूची  तैयार  की  जानी  चाहिये  ।  तब  कोई

 गलती  नहीं  रह  सकती  है
 ।

 में  निवेदन  करता  हूं  कि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाये  ।

 प्रत्येक  उम्मीदवार  को  निर्वाचक  नामावली  की  चार  प्रतियां  मुफ्त  दी  जानी  यदि

 च।र  तो  तीन  ही  दी  जानी  चाहियें  ।  बम्बई  राज्य  में  पिछले  निर्वाचनों  में  प्रत्येक

 वार को  प्रतियां मुफ्त  दी  गई  थीं  ।  इसलिये  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  यहं  हैं  कि  यदि  हम  चार  या  तीन  की  सीमा  लगा  देंगे  तो  जो  राज्य  भ्रमित  प्रतियां  दे  रहे

 cf  वे  कहेंगे  कि  हम  क्यों  चार  या  तीन  प्रतियां  दे

 ।  इसलिये  यह  उल्लेख  कर  दिया  जाना  चाहिये  कि

 यदि  कोई  राज्य  सरकार  मुफ्त  प्रतियां  देना  चाहे  तो  वह  दे  सकती  इन  प्रतियों  की  निर्वाचनों

 में  अत्यन्त  sree  होती  इसलिये  कम  से  कम  चार  प्रतियां  तो  मुफ्त  दी

 ही

 जानी  चाहियें द  की  re

 ee

 फर

 रसा

 द  प्रतियां देती  रही  है  ।  अतः  मेरा  संशोधन

 लिया  जाना

 श्री  कामत :  में  श्री  बसु  के  संशोधन  संख्या
 १०,  १२,  १४  कौर  १५  का  समर्थन  करता

 हूं
 ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  शुल्क  को  १०
 रुपये  से  घटा  कर  पांच  रुपये  कर  देने

 के  प्रस्ताव पर  विचार  करने  का  वचन  दिया

 प्रारूप  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियां  न  केवल  मान्यता-प्राप्त  दलों  को  मिलनी  चाहियें
 निर्वाचन उन  राजनीतिक  दलों  को  भी  मिलनी  चाहियें  जिन्हें  मान्यता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भ्रायोग  द्वारा  किये  गये  इस  भेद  को  मानने  का  कोई  कारण  नहीं  स्वतंत्र  उचित  निर्वाचन

 के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  सब  दलों  को  प्रारूप  सूचियां  दी  जायें  ताकि  वे  भी  उसे  ठीक  तथा  पूर्ण

 करने  में  सहयोग  दे  सकें  |

 संशोधन  संख्या  १४  में  प्रस्ताव  है  कि  प्रत्येक  उम्मेदवार  को  दो  प्रतियां  मुफ्त  प्रतियां

 श्री  या  तिहाई  मूल्य  पर  दी  जानी  चाहियें
 |  हमारी  सरकार  कहती  है  कि  निर्वाचन  इतने  स्वतंत्र

 होंगे  कि  निर्धन  से  निर्धन  व्यक्तियों  को  धनिकों  का  निर्वाचन  में  मुकाबला  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं

 होगी  ।

 परन्तु  are  Te  सरकार  सब  उपायों  से  धन  जुटाने

 पर

 तुली  हुई  ताकि  केवल

 घनी

 उम्मेदवार  ही  निर्वाचन  लड़  सकें  जीत  सकें  ।  एक  बड़े  श्री  लास्कनी ने

 कहा  है  कि  लन्दन के  freq  होटल  के  बारे  में  यह  कहना  कि  वह  निर्धन  कौर  धनी  दोनों  के  लिये  खुला

 सर्वथा  गलत  क्योंकि  निर्धन  व्यक्ति  के  पास  इतना  धन  ही  कहां  है  कि  वह  वहां
 तक  पहुंच  सके  ।

 बातें
 हमारी  सरकार  भ्रनुसूचित  जातियों  भ्रनुसूचित  arias  जातियों  के  प्रति

 तो  करती  परन्तु  सत्तारूढ़  दल  को  १० ०  करोड़  रुपया  मिल  सकता  है  परन्तु  विरोधी  पक्ष  के  अनुसूचित

 जातियों  ax  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  उम्मीदवारों
 को

 कया  मिलेगा
 ?

 गरीब  जो प्रायः  ईमानदार  होते  सत्तारूढ़  दल  के  धनी  उम्मीदवारों  का  मुकाबला

 कैसे  कर  सकते  हें  जब  तक  कि  मतदाता  समझदार  कौर  पढ़ें  लिखे
 न

 हों  यदि  मतदाता  समझदार

 हों  तो  झापका  रुपया  काम  नहीं  कर  सकेगा  मत  नहीं  खरीदे  जा  सकेंगे
 |  हाल  ही  के

 चनों  में  यह  नारा  लगाया  जाता  रहा  हे
 '

 नोट  लो  दो  वोट  हमकोਂ

 a  कई  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  इस  पर  कमल  भी  किया  गया  है  ।  इस  से  लोकतन्त्र की  स्थापना

 सहायता मिलेगी  ।  मेरा  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  गरीब  कौर  उम्मीदवारों
 को

 सक  मिलेग पुविधा  दी  जाली  चाहिये  बड़े  दुख  की  बात  कि  भारत  जैसे  गरीब  देश  में  जहां  प्रति

 व्यक्ति  वारिक  ara  २५०  रुपये  है  एक  उम्मीदवार को  मध्यप्रदेश में  संसद  के  निर्वाचन क्षेत्र  की

 निर्वाचक  नामावली  के  लिये  ६०० से  ७००  रुपये  तक  देना  पड़ता  क. ह  सरदार  सहगल  को  भी  यह

 विदित  है  परन्तु  उन्हें  कोई  चिन्ता  नहीं  उनका  दल  सदा  उनकी  सहायता  करता
 हैं

 re

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 तयार तैयारी  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 कहने  का  अभिप्राय  यह  है  कि  यदि  श्राप  निष्पक्ष  निर्वाचन  करना  चाहते  हैं--मुझे  इसमें  बहुत

 सन्देह  है--तो  श्राप  उम्मीदवारों  को  बराबर  का  अवसर  उनको

 निःशुल्क  दीजिये  ।  श्राप  प्रतिभूति  जमा  करा  लेते  हें
 ।

 इस  प्रश्न  पर
 भी  लोक-सभा में  वाद-विवाद

 हो  चुका  है  कि  इसे  घटाया  जाना  चाहिये  ।  हो  सकता  है  कि  निर्वाचन  में  भाग  लेने  की  इच्छा  रखने

 वाले  व्यक्ति  में  सारी  योग्यतायें  कौर  दि  होते  हुए  भी  उसे  रुपये  की  तंगी  हो  सब  से
 पहलें

 सरकार  को  यह  करना  चाहिये  कि  वह  प्रत्येक  निर्वाचन  क्षेत्र  के  उम्मीदवारों  को  निर्वाचक  नामावलियों

 की  दो  प्रतियां  निःशुल्क  दे  ।  ५  संशोधन  में  में  ने  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  अतिरिकत  प्रतियां

 ७  मूल्य  पर  दी  सरकार  को  ऐसा  करने  में  इसकी  लागत  के  आधार  पर  हो  सकती

 माननीय  विधि  कार्य  मंत्री  बता  सकते  हैं  कि  इन  निर्वाचक  नामावलियों  पर  सरकार  को  प्रति

 पृष्ठ  कितना  खर्च  करना  पड़ता  मेरे  विचार  से  विक्रय  wea  लागत  व्यय  के  एक  चौथाई  से  भी

 कम  था  ।  जहां  सरकार  ने  इतना  बलिदान  किया  वहां  थोड़ा  भ्र ौर  इससे  निर्वाचन  निष्पक्ष

 रूप  से  हो  निर्वाचनों  को  निष्पक्ष  रूप  से  करने  के  लिये  ae  बातों  भी  आवश्यकता  हैं

 परन्तु  यह  नहीं  की  जा  सकती  कि  सरकार  वह  सब  करेगी

 संशोधन  संख्या  १२  का  अभिप्राय  यह  है  कि  जांच  का  स्थान  दावेदारों  के  रहने  के  स्थान  से

 दो  या  तीन  मील  से  अधिक  दूर  नहीं  होना  चाहिये  |

 कोई  एक  मास  पहले  लोक-सभा  में  एक  प्रशन  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  मध्य

 सध्य  भारत  भोपाल  के  निर्वाचन  मंडलों  में  भारी  कमी  हुई  क. ह  मध्य  प्रदेश  में  इस  रहस्यपूर्ण

 कमी  का  कोई  कारण  मेरी  समझ  में  नहीं  है  यह  बात  स्पष्ट  की  जानी  ।

 कुछ  दिन  पश्चात  जब  यह  दोहराया  गया  तो  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  कि  पदाधिकारियों

 को  हिदायतें दी  गई  थीं  कि  पहली  गलतियों को  दूर  करके  ठीक  ठीक  निर्वाचन  नामावलियों तैयार

 की  परन्तु  यह  नहीं  बताया  गया  कि  निर्वाचन  मंडल  में  कई  लाख  की  कमी  ब  हो  गई  |

 मध्य  भारत  प्रदेश  से  बंगाल  अ्रथवा  पंजाब
 को

 कोई  सामूहिक  निष्क्रमण  नहीं  हुमा

 त्रावणकोर-कोचीन  के  कुछ  परिवारों  को  भोपाल  में  बसाया  गया  इस  से  तो  निर्वाचन  मंडल

 वृद्धि  होनी  चाहिये  थी  परन्तु  इसकी  बजाये  निर्वाचकों  की  संख्या  कम  हो  गई  इस  समय  जब  कि

 नासा वालियों  के  बारे  में  चर्चा  हो  रही  है  तो  माननीय  मंत्री  को  इस  मामले  की  जांच  रखनी

 आयुक्त  के  साथ  हुए  सम्मेलन  में  में  श्री  त्रिलोकी  सिंह  अपने  दल  के

 निधयों  के  रूप  में  गये  थे  परन्तु  वहां  इस  मामले  पर  विशिष्ट  रूप  से  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  fg  यह

 बताया  गया  था  कि  मुख्य  निर्वाचन  भ्रायुक्त  पहले  ही  इस  मामले  में  कार्यवाही  कर  रहे  शीघ्र

 ही  यह  मामला  हल  हो  जायेगा  |

 श्री  Ho  मोरे  त  जातियां  )  :
 मेरे  कुछ  माननीय

 ने  निर्वाचन  में  भाग  लेने  वाले  प्रत्येक  उम्मीदवार  को

 पुर  व  सतारा-रक्षित-भ्रनुसूचि

 नामावलियों की  प्रतियां  निःशुल्क

 दिये  जाने  का  प्रस्ताव किया  यदि  ऐसा  हो  जाये  तो  यह  बहुत  ठीक  में  श्री  डाभी  के  संशोधन से

 ऐसा  करना  संभव  न  हो  तो  ग्रनुसूचित  जातियों  भ्र  afar

 जातियों  के  रक्षित  स्थानों  के
 उम्मीदवारों

 को  अवद्य ही

 को  खरीदने  में  बड़ी  कठनाई  होती
 यह  निःशुल्क  दी  जानी  चाहिये  क्योंकि

 लोगों

 सरदार  श्र०
 सि०  सहगल  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  रिप्रिजेंटेशन

 are
 दी

 पीपल
 रूल्स  प्रतिनिधान नियम  )  में  एमेंडमेंट करने  की  मोहन  है  जिस  को  कि  माननीय

 मंत्री
 जी

 ने  पेश  किया  इस  पर  में  अपने  विचार  रखना  चाहता  राज  ही  माननीय  मंत्री  रिप्रिजेंटेशन

 मूल  अंग्रेजी में
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 की  बसी  नियमों  के  बारे

 में  प्रस्ताव

 श्र०  fao

 श्राप
 पीपल  एमेंडमेंट  बिल  लाये  थे

 जिस
 के  ज़रिये

 से
 डिसप्लेस्ड  परसंस  विस्थापित  व्यक्तियों  )  को

 वोट  देने
 का

 हक  वह
 दे देना  चाहते  ये  जो

 सिटिजनशिप  wea  हें  ये  ७

 2eut  से  फोर्स  में  आरा  गए  इस  विल  के

 मुताबिक  यह  लोग  हिन्दुस्थान  के  सिटिजन

 बन

 सरके

 और

 अरपना  नाम  एक्स  वोटर  रजिस्टर  करा  सकेगें

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  उस

 बिल  का  हवाला  दे  रहे  हैं
 जौ  किं

 पास  हो  चुका
 अब  दूसरी  चीज  पर  गौर  हो  रहां

 सरदार  Ho  सि०  सहगल  :
 में

 उस  बिल  का
 हवाला

 ईंट  लिये
 दे

 रहा  हूं  कि  उस  बिल  के  मुताबिक
 जो  लोग

 ७  १९५६  तक
 यहां  प्रा  चुके  थे  वे  भारत  के  सिटिज़न  हो  जायेंगे  ate  उनको  वोटिंग

 के
 राइट  )  देनें  हैं  या  नहीं  देने  wa  इसका  फैसला  होना  इस  के  बारे सें

 मेरी  यह  राय  है  कि  यह  मच्छी  चीज़  हैं  कि  हम  उन  लोंगों  कों  वोट  देने  का  हक  दे  रहे  हैं  ।

 इसके  अलावा  जो  इलेक्टोरल  रोल्स
 नामावलियों

 होत ेहैं  उनके  में  में

 थोड़ा
 सा  कहना चाहता हुं  |  ये  रोल्स  हर  प्रान्त  में  तैयार  किये  जाते हैं  ।  यदि  श्राप  इन  रोल्स को  चीख  तो

 आपकों  चलेगा  किं  जिन  कें  नास  उनमें  दर्ज  होते  उनकी  वतनियत  प्राम  तौर
 पर

 गलत  दर्ज
 कर दी  जाती  जब  तक  जो कैंडिडेट

 )  है  वहू  इंस  चीज़  को  जांकर  ठी  ऊँ  नहीं  कराता  है

 यह  ठीक  नहीं  होंती  जब  वह  झ्रादमी  अपना  वोट देने  के  लिये  जाता  उसको
 इसलिये

 वोट देने  का

 हंक  नहीं  दिया  जाता  है  कि  जो  वतनियत  लिखीं  हुई  है
 वह  गलत

 होती  इस  वास्ते  में  कहना  चाहता

 हूं  जो  इलेक्टोरल  इनको बनाते  जरा  ज्यादा  ध्यान  से  काम  लिया  जाना

 जो  प्रान्तीय  सरकारें  हें  तंथा  जो  जिले  के  ग्र धि कारी हैं  घौर  जों  अफ़सर  हैं  उनकों  प्रान्तीय  सरकारों  के

 जरिये  &  MUN  लिये  जाते  चाहिये  कि  हत  Ces  को  GAIN qara  aaa  वे  इस  चौर  सास  casas  दा

 इसके  साथ  ही  साथ  में  यह  भीं  कहना  चाहता  हूं
 कि  जो

 मतदाता  सूचियां  होती  हैं  उनके  बारे
 al  कंहा  गया  है  एमेंडमेंट  भी  पेश  किए  गए  हें  कि  इन  को  शेड्यूल  कास्ट  कैंडिडेट

 जातियों  के  दावा  रों  )  की
 तथा  शेड्यूल  ट्रॉफ़ी  कैंडिडेट्स  को  मुक्त  दिया  जाना  मेरीਂ  एक

 माननीय
 बहुत  ने

 कभी  यह
 कहा  है

 कि  इन
 सूचियों

 को  औरतों  को  भी  सप्लाई  कर  देना  चाहिये  ।

 तो
 जो  दूसरे  मेजबां  जो  दूसरे  कैंडिडेट  खड़े  होना  चाहते  झाखिर  उन्होंने

 कौन
 सा  अपराघ  किया

 है  कि  दूसरों  को  तो  मोटर्स  लिस्ट
 सूची  )

 लेकिन  उनको  न  में  कहूंगा  कि  जो  श्री

 डाभी  का  एमैंडा  मेंट  है  उस
 के  मुताबिक जरूर  गर्वनमेंट  को  लिस्ट

 सप्लाई
 करनी  जिस तरह  से

 बम्बई  सरकार  ह  यहां  के  कैंडिडेट्स  जो  कि  एलेक्शन  कंटेंट  करते  ated  लिस्ट  देती है

 उसी  तरह  से  गव नें में
 ट

 ग्राफ  इंडिया  हफ  कानून
 ि  गए

 कग ७७ घ्राद.दा  दे  कि  जो  कंडिडेटस  We  वह  शेड्यूल  काइट्स के  चाहे  शैड्यूल्ड  ट्राइबल

 अदिस  जातियां  )  के  चाहे  प्री  rar  के  सब  को  वह  इलेक्टोरल  रोल  की  कापियां

 इस  के  साथ  साथ  में  यह  श्रजकरना  चाहता  हं  कि  जो  घरों  पर  नम्बर  दिये  जाते  हैं

 पैलिंटि  की  तरफ  वह  परमनेंट  तरीके  से  दिये  जायें  ताकि  जो  घर  वाले  उनको

 मालूम  रहें
 कि

 हमारे  घर  का  परमानेंट  नम्बर  यह  श्राज
 तो

 यह  होता  है  कि  जब  चुनाव  नज़दीक  होता
 है  तो  हर  एक  घर  पर  नम्बर  दिया  जाता  जब  चुनाव  खत्म  होजाता  है  तो  उस  नम्बर  को  पोत  दिया

 जाता  है  ।  जरगर  परमनेंट'नम्बर  दिया  जायेगा  तो  उस  से  बड़ी  श्रासानीं  हो  एक  यह

 समझ  सकेगा
 कि  में

 फलां  मोहल्ले
 का

 रहने  वाला  ध्  मेरा  ब्लाक  कौर  मेरे  घर  का  गम्बर यह  इस
 लिये

 चाहे  म्यूनिसिपैलिटी  हो  चाहे  नोटिफाइड एरिया  चाहें  देहात  हर  जगह  पर  परमानेंट  नम्बर

 होना  चाहिये
 ।  इस  से  यह  होगा  कि  जब  एलेक्टेरल  रोल  बनेंगे  तो  वह  बड़ी  aval से  देखा  जा

 इसलिये में  इस  तरमीम की  भी  ताईद  करता  हूं
 ।



 ७  PENS

 लोक ि

 नामावलियों  २०  रे७

 नियमों
 के

 बारे  में  प्रस्ताव

 प्रभी  एक  मित्र  कह  रहे  थे  सन  १९५१
 में  मध्य  भारत  भोपाल  में  दूसरी  जगहों  पर

 मर्दन  शुमारी  में  संख्या यें  कम  दिखाई  गई  में  नहीं  कह  सकता
 कि

 यह  कहां  तक  सच  है  कौर  इस  लिये

 में  इस  पर  afer  कुछ  नहीं  कहना  लेकिन  इतना  जरूर  कहूंगा
 कि

 दूसरी  जगहों  पर
 भी

 जा  कर

 देखें  पौर  झ्र गर  यह  पायें  कि  इलेक्टोरल  रोल्स  के  बनाने  में  कोई  कमी  रह  गई
 तो  उस  को  दूर  करें

 |

 श्राप  की  क परदुम व्ज  शुमारी
 में

 ae  इलेक्टोरल  रोल्स
 के  ५  में  खामियां  जरूर  में  नहीं  कहता  किਂ  वह

 जान  बूझ  कर  की  गई  लेकिन  यह  जरूर  होना  चाहिये  कि
 जब  फाइनल  इलेक्टोरल  रोल

 बनता  है  तो  वहां  पर  कोई  जिम्मेदार  अफ़सर  जा  कर  देखें  कि  जो  इलेक्टोरल  रोल  बनाये  गये  हैं

 वह  ठीक  बनाये  गये  हैं  या  कोई  कमी  पाई  जाये
 तो

 उस
 को

 फौरन  ठीक  किया

 इन दादों के  साथ  जो  तरमीम  रखी  गई  में  उसका  समान  करता

 श्रीमती  शिवराजवती
 नेहरू  लखनऊ

 मध्य
 )

 माननीय  उपाध्यक्ष  जो

 हमारे  माननीय सदस्य  ने  में  उनमें  से
 बहुत

 सी
 बातों  का  समर्थन  करती  में  भी  इस  बात  को

 कहना  चाहतीਂ  हूं  कि  हमारे  शहरों  में  और  देहातों  में  जब  इलेक्टोरल
 रोल  बनते  हें  तो  वहां  पर  मर्दों

 के  सिवा  सरियों  के  नाम  बहुत
 कम

 पाते  उनको
 ऐसे  ही

 छोड़  दिया  जाता  बात  यह  है
 कि  सख्या

 स्वयं  कुछ  बताती  नहीं  हैं  प्रौर  पुरुष  इस  बात
 की

 परवाह  नहीं
 क

 रते
 कि

 वह  अपने  यहां
 की

 frat  के  नाम
 इलेक्टोरल  रोल  बनाने  वाले  खाली  मर्दों  के  नाम  लिख  कर  चले  अत  हैं

 ।
 प्यालों  मामलों

 में  ऐसा  होता  है
 कि

 सिफ
 ord

 निवासियों  के  नाम  इलेक्टोरल  रोल  में
 त्र  पाते हें  ।  होता यह  &  कि

 यूनिवर्सिटी के  लड़के  या  दूसरी  जगहों  के
 लड़के

 ३०,
 ३०  रुपयों

 पर  रख  लिये.जाते हैं  ताकि  वह

 मुहल्लों  में  जाकर सब  लोगों  के
 नाम  लिख  ot  उन  को  किस  बात

 की
 चिन्ता  हो  सकती  वह  इधर

 उधर  थोड़ा  बहुत  घूम  घाम  आते  हैं  श्र  aT  कर  कहे  देते
 हैं  कि  हमने  फलां  मोहल्ला  पूरा  कर

 लेकिन  art  उन  मोहल्लों  में  जाकर  देखा  जाये  तो  राधे से  भी  कम  नाम  ऐसे  होते  हैं  जो  कि

 इलेक्टोरल रोल  पर  पाते  हैं  ।  इस  की  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  शहरों
 की

 आबादी  बढ़ती  चली  होते  मेरी
 समझ  में  भ्राता  कि  इलेक्टोरल  रोल्स  के  वोटर्स  की  संख्या  कयों  नहीं  वह  संख्या उतनी  की

 उतनी ही  बनी  रहती  सच  बात  तो  यह  |  कि  जो  पुराने  एलेग्रो रल  रोल्स  होते  उनकी  ही  नकल  कर

 ली  जाती  है
 ।

 जब
 कि

 पुराने  आदमियों
 में

 से  हजारों  आदमी  बाहर  चले  गये  होते  हजारों  मर  चुके  होते

 दौर  जब  चुनाव  होता  है
 तो

 थोड़े  से  लोग  ही  ऐसे  निकलते  हैं  जो
 कि

 सच्चे  वोट  डालने  वाले  होते
 द) ह्

 उनंमें  से  भी
 किसी  का  पता  गलत  लिखा  होता  किसी  की  माता  का  नाम  गलत  होता  है  ,  किसी के  पिता

 का  नाम  गलत  होता  है  ।  इस  लिये  उन  में  से  भी  बहुत  से  ated  बेकार  हो  जाते  ।  इस  लिये  मैं  चाहती

 हूं  कि  जो  चुनाव  ct  रहे  उन  में  लिस्ट  बहुत  एहतियात  से  बनाई  जाय  शौर  भ्रमणी  तरह  से  लोगों
 को

 सुचना  दे
 दी

 जाय
 कि

 मोटर्स  लिस्ट  बन  कर  तैयार
 हो  गई

 लोंग  करायें
 आ

 करं  देख  जिंस  किसी
 का  उसमें नਂ  वह  अपनें  उस  में  रज  करवाले

 |
 जब  एलेक्शन  बहुत  नजदीक  जातें

 उस  समय  भ्र पना  नाम  ठीक  करवाना  चाहता  है  तो  उसको  Yo
 रु०  देने  पड़ते

 इस  लिये  जरूरत  हें  कि  वह  भ्र पना  नाम  जल्दी  से  जल्दी  ठीक  करवा  तभी  उसको  पैसा  नहीं  देना

 बहुत  से  लोग  ऐसे  होते हैं  कि  ५०  रु०  दे
 कर  के  झपना  नास  नहीं  लिखावाना  नतीजा  यह

 होगो  कि  उन  का  नाम  लिस्ट  में  नहीं  आ

 इसके  साथ  ही  में
 यह

 कहना  चाहती  हूं  कि
 जो

 मोटर्स  लिस्ट  बने  वह  सब  कैंडिडेट्स  को
 दी

 जाय
 तो  rear हैं  क्योंकि  जितने  लोग  खड़े  होते  उनकी  बड़ी  मुश्किलें  होतीं  सब  sag

 लिस्ट  तो  चाहिये  प्यार  उन  को  वह  नहीं  मिलती
 है  तो

 उन
 को  पैसा  दे  कर  उसको  लेना  पड़ता

 aa  लिये  ore  यह  निर्णय  हो  जाये  कि  मोटर्स  लिस्ट  हर  कंन्डिडेट को  सिलेगी  तो  प्रसन्नता  की  बात

 होगी  ।  में  भी  इसका  स्वागत

 इन  दादों  के  साथ  में  इन  तमास  बातों  का  समान  करती



 २०३८
 लोक

 प्रतिनिधित्व  नामावलियों  ७  १९४६
 की  नियमों  के  बारे में  प्रस्ताव

 जयपाल  सिह  जातियां )  :  निर्वाचक  नामावलियां

 करने  के  वारे  में
 जी

 विवार  व्यक्त
 किये

 rf  है  मने  जहे  मड

 थ
 द

 से  सुना  स  ।  मुझे तो  जंगली  क्षेत्रों की
 चिन्ता  यदि  are  प्रारूप  निर्वाचक  नामावलियों  तैयार  करने  संबधी  नियम  थाने  spray  दंडाधीश

 कार्यालय  में  रख  देते  हें  तो
 उस

 से  इन  क्षेत्रों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  क्योंकि  वे  लोग  निरक्षर हैं

 में  समझता  हुं
 कि

 जेसे  कर  एकत्र  करना  सरकार  का  कत्तव्य  हैं  उसी  प्रकार  उसका  यह
 हि गतंव्य  होना  चाहिये  कि  देश  के  किसी  वयस्क  का  नाम  निर्वाचक  नामावली  में  सम्मिलित  किये  जाने

 रह  न  जाये  |  यदि  कोई  नाम  रह  जाता  हे  तो  उसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्ति  को  बड़ा  दण्ड  मिलना

 शहरी  लोग  तो  स्वयं  इन  बातों  का  पता  लगा  सकते  हैं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वास्तव  में

 जहां  लोकतन्त्र  स्थापित किया  जाना  ऐसा  होना  wat  कठिन  दिखाई  देता  है  ।

 प्रत्येक गांव  में  मुखिया  away  प्रधान  होता  है  ।  उसका  होना  चाहिये  कि  वह

 इस  बात  का  ध्यान  रखे  कि  किसी  ऐसे  व्यक्ति का  नाम  जिसे  मताधिकार का  हक  है  निर्वाचक

 नामावली  में  सम्मिलित  किये  जाने  से  रह  न  मेंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  देखा  है  कि  २५  प्रतिशत

 निर्वाचकों  के  नाम  दर्जे  नहीं  किये  गये  इसका  कारण  यह  हे  कि  ग्राम पंचायतों  के  निर्वाचनों में

 सफल  हुए  जिन  पक्षों  को  यह  काम  सौंपा  गया  उन्होंने  अपने  पक्ष  के  लोगों  के  नाम
 तो

 दर्ज  कर  लिये

 कौर  दूसरे  पक्ष  वालों  के  नाम  छोड़  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कई  स्थान  मुख्य  स्थानों
 स  ३५

 मील  दूर
 क्या  श्राप  आशा  करते  हैं  कि  पाठशाला  के  अध्यापक  इतनी  दूर  कौर  यदि  वह  बाजार  के  दिन

 जाते  हें  तो  उनको  वहां  कोई  नहीं  जो  दो  चार  व्यक्ति  मिलेंगे  उनका  नाम  लिख  कर  वह  IAT
 काम  समाप्त  कर

 गत  सामान्य  निर्वाचनों  में  जंगली  क्षेत्रों  ने  अद्भुत  अनुशासन  का  प्रदर्शन  किया  था  ।  संविधान

 द्वारा  दी  गई  इस  शक्ति  का  उन्होंनें  बड़े  च्े  ढंग  से  प्रयोग  वहां  सभी  लोग  यह  समझ  कर  कि

 वे  मतदाता  हूँ  मतदान
 क

 लिय  चले  गये
 थे

 परन्तु  वहां  जाकर  उन्हें  बड़ी  निराशा  क्योंकि  नामावलियों

 में
 बहुत  सों  के  नाम  नहीं

 में  तो  इन
 नामावलियों

 के
 प्रदान  को  व्यर्थ  समझता  यदि

 निर्वाचन

 प्रत्येक  गांव  में  अथवा  कुछ  गावों  को  मिला  कर  किया  जाय  तो  करोड़ों  रुपये  बच  सकते

 बम्बई  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  प्रत्येक  उम्मीदवार  को  निर्वाचक  नामावलियों  की  प्रतियां

 दी

 गई  परन्तु  इसका  परिणाम  यह  निकला

 कि

 विद्याथियों  को

 पाठ्यक्रम  पुस्तकें  नहीं  दी  जा

 हम  स्वयं  झपने ary
 से  अधिक  इन  छपी

 हुई  बातों
 पर  जिन  में  अनेक

 गलतियां  होती

 हैं  विश्वास करने  लगे  हैं  ।  इनके  प्रकाशन पर  व्यथा  धन  व्यय  किया  जाता  है  ।  यदि  हम  श्रपनीं

 जनता  पर  विश्वास  रखें  प्रत्येक  ग्राम  मतदान  केन्द्र  हो  शर  यदि  फिर  भी  कोई  गलती  होती  हें  तो

 चौकीदार को  दंड  दिया  जाना  परन्तु  तो  एक  प्रकार  से  निर्वाचक  को  ही  दंड  दिया  जाता

 लोक  तंत्र  का  यह  अथ  नहीं  है  कि  ५  या  १०  रुपये  दे  सकने  वाले  निर्वाचक  ही  मताधिकार  के

 अधिकारी को  काम  में  ला  हर  एक  व्यक्ति  में  यह  होना  चाहिये  कि  वह  इस  अधिकार का

 प्रयोग कर

 कहा  गया  है
 कि

 कुछ  राज्यों  में  निर्वाचक  नामावलियों  की
 एक

 प्रति  खरीदने  के
 faq  ६००

 ~  AN
 रुपये देने  पड़ते  हें

 ।
 यह  राशि  age  यदि  गांव  को  इकाई  बना  कर  चौकीदार  को

 दायित्व  सौंप  दिया  जाये  तो  कोई  धोखेबाजी  नहीं  होगी  क्योंकि  चौकीदार सभी  लोगों  को  जानता

 अन्त  में  में  सरकार  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  निर्वाचक  नामावलियों  को  अन्तिम  रूप  देने  के  कार्य

 को  बहुत  साधारण  कौर  कम
 खं

 वाला  बनाया  जैसा
 कि

 बिहार
 के

 एक  माननीय  सदस्य  ने

 कहा  कि  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  कि  अन्तिम  क्षण  तक  भी  निर्वाचक  नाम  दर्ज  करा

 इसका  साक्षी  कौन  होगा  कि  श्रमुक  व्यक्ति  निर्वाचक  इस  काय  के  fit  चौकीदार सब  से  उपयुक्त

 व्यक्ति  em

 tat  TAIT  में
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 की  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मैं  एक  बार  फिर  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  मताधिकार  के  प्रयोग  में  बाघा न

 डाले  प्रौढ़  इस  देश  को  लोकतन्त्रात्मक शासन  का  विकास  करने  दे  ।

 श्री  पाटनकर  सभी  माननीय  सदस्यों  की  बातों  का  विस्तारपूर्वक  उत्तर  देनें की
 बजाये

 में  उन  मुख्य  बातों  का  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  करूंगा  जिन  पर  जोर  दिया  गया  है  कौर
 जो

 विभिन्न  राज्यों
 से  भराने  वालें  सदस्यों  के  लिये  समान  रूप से  महत्वपूर्ण  में  सब  स  पहले  उस  बात  को  लूंगा  जिसे  श्री

 हाथी  ने  अपने  संशोधन  के  द्वारा  उठाया  कई  न्य  सदस्यों  ने  भी  उनका  समर्थन  किया  है  ।  वास्तव

 में  स्थिति  यह  है  कि  जहां  तक  चुनाव  में  भाग  लेने  वाले  उम्मीदवारों  को  निर्वाचक  नामावलियों  की

 भ्रान्ति  रूप  से  संशोधित  प्रतियों  को  मुफ्त  दिये  जाने  इस  पर  बड़ी  गंभीर  रता  से  विचार  किया

 जाना  मेंने  कुछ  सूचना  एकत्रित  करने  की  चेष्टा
 की  है  तरीका यह  यह  निर्वाचक

 राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रश्न  प्रपर  राज्यों  में  मुद्रित  कराई  जाती  हैं  कौर  वह  राज्य  अपने

 प्रबन्ध स्वयं  ही  करते  हैं  ।  जहां  तक  लागत  का  सम्बन्ध  उसको  राज्य  सरकार  कौर  केंद्रीय  सरकार  कें

 मध्य  बांट  लिया  जाता  उन्होंने
 एक

 मूल्य  निर्धारित  किया  gar  अर्थात  राज्य  सरकार  चुनाव

 surat  के  परामर्श
 से

 मूल्य  निश्चित  करती  तौर  केन्द्रीय  सरका  र  का  इस  में  कोई  हाथ  नहीं  होता  है
 ।

 मूल्य  संबंधी  झ्रांकड़े  बहुत  रुचिकर  है  ।
 मुझे  यह  भी  मालूम  मुद्रा  है  कि

 जहां  तक  पुराने  मूल्यों  का
 १९५२ स  PEXY  तक  के  संबंध  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  निश्चित  किये  गये  मूल्यों  में

 काफी  विभिन्नता  उदाहरण  के  लिये  श्रीराम  में  यह  मूल्य  तीन  जाना  प्रति  पृष्ठ  बिहार  में  यह

 मूल्य छे  पाई  प्रति  पृष्ठ

 श्री  पाई  या  पेस े?

 बिहार  में  यह  मुख्य  छे  पाई  प्रति  पृष्ठ  उक्त  राज्य  सरकार  का  विचार  उसी

 मूल्य  स्तर  को  रखने  का  बम्बई  में  मूल्य  छे  पाई  प्रति  पृष्ठ  प्रभी  तक  बम्बई  सरकार  ने  हमें

 यह  सूचित  नहीं  किया  है  कि  वह  सब  कया  मूल्य  निश्चित  करेगी  ।  मध्य  प्रदेश  में  मूल्य  दो  खाने  प्रति

 पीठ  अब  राज्य  सरकार  ने  प्रस्थापना  की  है  कि  उससे  कम  करके  एक  तीन  पाई  कर  दिया  जाये  ।

 मद्रास  में  चार  पाठों  के  एक  फ़ार्म  का  मूल्य  तीन  था
 ।

 उसे  प्रति पृष्ठ  के  भ्राता  पर

 निर्धारित  नहीं  किया  गया  अभी  राज्य  सरकार  नें  यह  सूचित  नहीं  किया  है  कि  क्या  मूल्य

 निर्धारित  किये  उड़ीसा  में  दस  पृष्ठ  या  उस
 से

 कम  के  मूल्य
 |

 ४
 ६

 पाई  था  ।
 TT

 राज्य  सरकार  नें
 यह  सुचित  नहीं  किया  है  कि  वह  कितना  मूल्य  निश्चित  करेगी  ।  पंजाब  में  मूल्य

 एक  कराना  प्रति  पृष्ठ  क्या  मूल्य  निश्चित किया  जायेगा  इस  की  सूचना  राज्य  सरकार  ने  नहीं

 भेजी  उत्तर  प्रदेश  में  मूल्य  १००  नामों  के  पृष्ठ  के  लिये  दो  था  |
 इस  प्रकार मूल्य  का  आधार

 विभिन्न  च्  क्या  मूल्य  रखे
 जायेंगे  इसकी  उन्होंनें  कोई  सूचना  नहीं  भेजी  पर्चम  बंगाल  के  विधान

 सभा  के
 एक

 सदस्य  वाले  मुफस्सिल  निर्वाचन  क्षत्र  की  सूची  के  लिये  मूल्य  बीस  रुपये  वहां

 मूल्य  प्रति  पृष्ठ  नहीं  एक  सदस्य  वाले  कलकत्ता  विधान  मंडल  निर्वाचन  क्षेत्र के  लिये  मूल्य  चालीस

 रुपया  था
 ।

 दो  सदस्यों  वाले  मुफस्सिल  विधान  मंडल  निर्वाचन  क्षेत्र  के  लिये  मूल्य
 ८०

 रुपया  मध्य

 भारत  में  मूल्य  एक  जाना  प्रति  पृष्ठ  था  ।  श्री  उक्त  राज्य १००  नामों की  सूची  के  लिये  छः  पाई  मूल्य
 रखना  चाहती  है  ।

 मैसूर  में  राज्य  सरकार  तीन  पाई  प्रति  पृष्ठ  ले  रही  अब वह  इसी  मूल्य  को

 रखना  चाहती  पैप्सू  में  मूल्य  डेढ़  जाना  प्रति  पृष्ठ  श्रब  उक्त  राज्य
 १००  नामों  की  सूची  के  लिये

 एक  मूल्य  रखना  चाहती  राजस्थान  में  मूल्य  छः

 पाई  प्रति  पीठ  था

 शर

 कब

 भी

 इसी  मूल्य  का सुझाव  दिया  गया  सौराष्ट्र  में  मूल्य
 छे

 पाई  प्रति  पृष्ठ  आगे  क्या  मूल्य  रखा  जायेगा  इसके  बारे

 राज्य  सरकार  ने
 a

 तक  कोई  सुचना  नहीं  भेजी  स्पष्ट  है  कि  वह  बम्बई  में  संविलीन  हो

 न्रावनकोर-कोचीन  में  मूल्य  तीन  पाई  प्रति  पृष्ठ  था  कौर  उस  पर  बिक्री  कर  भी  लगता

 उन्होंने  ait  तक  भावी  मूल्यों  के  संबंध  में  भ्र पनी  प्रस्थापना  नहीं  भेजी  हैं  ।  ~  में  यह
 सु

 पाई  प्रति  पृष्ठ  शौर  वहां  पर  वही  मूल्य  जारी  रहेगा
 भोपाल

 में  भी  पाई  प्रति  पृष्ठ
 था

 वें  उसे  घटाकर  तीन  पाई  प्रति  पृष्ठ  करना  चाहते  हैं  ।  कुर्ग में  यह  १  १/२  कराना  प्रति  पृष्ठ  था  |

 उन्होंने  भ्र पने  भावी  मूल्य  के  संबंध  में  प्रभी  तक  सूचित  नहीं  किया  है
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 aug की  नियमों के  बारे  में  प्रस्ताव

 में  ने  विभिन्न  राज्यों
 में  विद्यमान मूल्य  केवल  जानकारी देने  के  भ्रभिप्राय से  बताये  हैं  ।  में  इस

 मांग  से
 पूर्ण  रूपेण  सहानुभूति  रखता  हूं  कि  मूल्यों

 की
 समानता  को  दूर  करने  के  लिये  कोई

 उचित

 उपाय  किया  जायें  ।
 कोई  एसा  उपाय  किया  जाये  जिससे  यह  काम  हो  सके  ।  हम  इस  बात  पर  भी

 विचार  करेंगे  कि  क्या  हम  कोई  प्रतियां  मुफ्त  भी  दे  सकेत  में  समझता  हूं  कि  हमने  पिछली  बार
 जिस  श्राघार  पर  मूल्य  निर्धारित  किये

 उनमें  अब  परिवर्तन  करने

 की

 आवश्यकता
 है

 ।

 में  इस  बात का  प्रयत्न  करूंगा  कि  इस  संबंध  में  सर्वोत्तम  कार्यवाही  की  जा  सके  |  आखिरकार ये  खर्चे

 सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  मिल  कर  कर  रही  हैं  ।  में  यह  पूर्व  eae  कर  सकता  हूं  कि  सभी

 राज्यों  में  मुद्रण
 की

 लागत  एक  ही  समान  नहीं  हो  परन्तु  फिर  भी  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 है  कि
 एक

 राज्य
 की

 कीमत  का  दूसरे  राज्य
 की

 कीमत  से  बहुत  अधिक  अन्तर
 न

 हो
 |  माननीय  सदस्यों

 ने  जो  कुछ  कहना  था  वह  में  ने  सुन  लिया  है  कौर
 म

 अपनी  से  इस  बात  का  पूरा  पूरा  प्रयत्न  करूंगा
 far  सभी  राज्यों  में  यदि  पूर्णरूपेण  समानता  नहीं  हो  सकती  तो  किसी  अंश  तक  समानता  हो

 ।

 अगली  बात  प्रतियों  के  मुफ्त  देने  के  संबंध  में  है  ।  यह  सच  है  कि  बम्बई  सरकार ने  पिछली

 बार  कुछ  प्रतियां  मुफ्त  दी  थीं  यदि  मुझे
 ठीक

 ठीक  याद  है  तो  सब  सें  पहली  प्रति  में  ने  ही  खरीदी
 थी ।  उन्होंने  कुछ  चुनाव  लड़ने  वाले  भ्रम्यरथियों  को  भी  मुफ्त  प्रतियां  दी  तो  भी  सभा

 के  सदस्यों
 को

 मैं  यह  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  में  विभिन्न  राज्यों  में  समानता  लाने  का  प्रयत्न  करूंगा
 ।

 में  इस  क्रम  पर  कोई  इस  प्रकार  का  वचन  नहीं  दे  सकता  कि  श्रमिक मूल्य  निश्चित  कर  दिया
 जायेगा

 अथवा  अमुक  प्रतियां  मुफ्त  दी  जायेंगी  ।  परन्तु  उस  संबंध  में  चर्चा  करूंगा  तथा  पत्र  व्यवहार  करूंगा

 श्र  यथा  संभव  उचित  कार्य  शर  वैसा  करते  समय  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये

 गये  दृष्टि  कोणों  को  सदा  अपने  ध्यान  में  रखूंगा  |

 श्री  कासत  :
 ए  औचित्य

 vet  में  समझता  हूं  कि  मंत्री
 जी

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 ३२४  के  उपबन्धों  का*  उल्लंघन  कर  रहे  जिनमें यह  कहा  गया  हैं  कि  निर्वाचक नामावलियों  को

 निर्वाचन आयोग  तैयार  करेगी  ।  उनका  मूल्य  करने  का  काम  निर्वाचन  शझ्रायोग

 का  वह  काम  न  केन्द्रीय  सरकार  का  है  श्र  न  ही  राज्य  सरकारों  का  ।

 श्री  पाटनकर  :  में  भी  संविधान सभा  का  सदस्य  था  कौर  उसे  प्रभी  तक  भूला  नहीं

 हुं
 ।

 मुझे  ira  है  कि  माननीय  सदस्य  सरकार  की  सीमाओं  तथा  निर्वाचन  आयोग  के  कार्यों
 को

 अच्छी

 प्रकार  से  अ्रनुभव  में  कभी  संविधान  का  उल्लंघन  करने  का  प्रयत्न  नहीं  कर  सकता
 |

 मर  कथन  का  पह  नहीं  है  कि  सरकार  निर्वाचन  आयोग  का  कार्य  स्वयं  संभाल  अपितु

 अन्य  सदस्यों  के  समान  ही  मुझे  भी  इस  बात  का  अधिकार  है
 कि

 में  माननीय  सदस्यों  के  विचारों  को

 ध्यान  में
 रखते

 संविधान  का  उल्लंघन  किये  बिना  निर्वाचन  प्रयोग  राज्य  सरकारों  को

 भ्र पना  दृष्टिकोण  निर्देशित  कर  aa  में  नहीं  समझता  कि  इसमें  कोई  ऐसी  आपत्तिजनक बात

 नियमों
 के

 संबंध  में  बहुत  से  संशोधन  आये  हैं  ate  में  ने  पहले
 ही

 बता  दिया
 है

 कि  में  कौन  कौन
 से

 संशोधन  स्वीकार we  |  परन्तु  उन्हें  थोडे  से  भिन्न  रूप  में  स्वीकार  करना

 कामत

 :  ग्रौचित्य  प्रश्न  के  संबंध  में  आपका  विनिर्णय  क्या  है
 ?

 :
 इस  क्रम  पर  यह  काल्पनिक  मामला  है  ।  जब  कोई  वास्तविक

 भाता
 ए  क  a  te

 यय  re

 श्री  पाटनकर  :  वास्तविक  संशोधन  के  संबंध  में  में  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  में
 किन  किन

 को  waar  उनके  किस  किस  भाग  को  स्वीकार  में  ने  उन्हें  ऐसे  रूप  में  रखने  का  प्रयत्न

 किया  है  जिसमें  वे  समर्थन  के  लिये  अन्य  सभा  में  जायेंगे  ।
 ee

 मूल  wast  में
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 नामावलियों  की  तैयारी  )
 नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रथम  संशोधन नियम  २  के  संबंध में  है  ।  उसमें  यह  कहा  गया  हैं  कि  खंड  में  करीब

 के  बाद  to  the  approval  of  the  Election  Commissionਂ

 HW aa wT [‘frataa  आयोग  के  अनुमोदन  are  रहते
 हुए  ]

 में  शब्द  जोड़  दिये  तब  यह
 इस

 प्रकार से  बन  जायेगा :

 authority  means  such  person  as  the  State

 Government  or  an  officer  authorised  by  the  State  Government  in

 this  behalf  may  subject  to  the  approval  of  the  Election  Commis

 sion  appoint  as  the  revising  authority  in  respect  of  a  constituency

 or  part  of  a  constituency.

 [  पुनरीक्षण  प्राधिकारी  से  तोपों  हैं  कोई  ऐसा  व्यक्ति  जो  कि  राज्य  सरकार
 अथवा

 इस

 संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राधिकृत  किसी  पदाधिकारी  निर्वाचन  आयोग के  अनुमोदन
 के

 अधीन  रहते  किसी  निवासी  क्षेत्र  अथवा  निर्वाचन  क्षेत्र  के  क्सी  एक  भाग  के
 लिये

 पुनरीक्षण  प्राधिकारी  नियुक्त  किया  जाये

 माननीय  सदस्य  श्री  बसु  ने  एक  राज्य  सरकार  द्वारा  की  गयी  नियुक्तियों  के  प्रति  स्वाभाविक

 खेद  प्रकट किया  है
 ।  जैसा  कि  कभी  बताया  गया  है  निर्वाचन  आयोग  ही  इस  संबंध  में  अंतिम  प्राधिकारी

 में  श्री  साधन  गुप्त
 के

 संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 संशोधन  का  संबंध  नियम  संख्या  ११  से  यहां  पर  हमने  एक  यथार्थ  संशोधन

 कें  भ्र ति रिक्त  कई  मौखिक  संशोधन  भी  किये  हें  ।

 हमारा  संशोधन  यह  है

 clause  (a)  omit  ‘and’  at  the  end  and  in  clause  (b)  add

 ‘and’  at  the  end  and  after  clause  (b)  and  another  clause,  namely
 clause  (c)  two  copies  of  each  separate  part  of  the  electoral  roll  to

 every  political  party  to  which  a  symbol  has  been  allotted  by  the

 Election

 में  अन्त  में  शब्द  हटा  दिया  जाये  तथा  खंड  में  wea में

 दाऊद  जोड़  दिया  जाये  ae  खंड  के  बाद  एक  नया  खंड  जोड़  दिया  जाये  ।

 यह  है  निर्वाचक  नामावली
 के

 प्रत्येक  भाग  की  दो  दो  प्रतियां  ऐसी  प्रत्येक
 राजनीतिकों

 दल  को
 देना

 जिसे  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  प्रतीक  झ्रावंटित  किया  जा  चुका

 में  समझता  हूं  यह  संशोधन  सिद्धांत  रूप  में  लगभग  वैसा  ही  है  जैसे  कि  माननीय  सदस्यों
 के

 अन्य  संशोधन  हैं
 पर  मैने

 पहले  ही  संकेत
 कर

 दिया  है
 कि

 में  उसे  स्वीकार  कर  लूंगा
 ।

 में  ने  इसको
 यह  रूप  दिया  मेंने  इसमें  कई  गलतियां  ठीक  भी

 की

 फिर  नियम  २६  के  बारे में  एक  कौर  संशोधन है  जिसमें  हमने  फीस  को  १०  पये  से

 कटाकर  ५  रुपये  कर  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  संशोधन  का  पाठ  यह  ह  :

 clause  (a)  of  sub-rule  (1),  for
 rupeesਂ

 substitute

 and  in  sub-rule  (2)  for
 (1)  substi-

 tute  (1)”

 (१)  के  खंड  में  रुपयेਂ  के  स्थान पर  रुपयेਂ  रख  दिये  जायें

 शर  (२)  में  उप-उघारा  (१)  स्थान  पर  रख  दिया
 जाये जाये

 हिप-धारा  (2)  वास्तव  में  एक  छपाई  की  गलती  है  ।  प्रौढ़  उसके  स्थान पर

 (2)  रख  दिया  जाये  ।

 4-252  5.  56
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 नामावलियों  की  तैयारी  )  नियमों  के  बारे में  प्रस्ताव

 fax  नियम  २७
 के  बारे  में  भी  एक  संशोधन  है  जिसमें  कहा  गया  है

 कि  उप-नियम  (१)  क

 उप  खंड  में  रुपयेਂ  दाब्दों के स्थान पर ਂ के  स्थान  पर  रुपयेਂ  area  रख  दिये  जायें--क्योंकि उस  विषय

 में  भी  शुल्क  को  दस  रुपये  से  कम  करके  पांच  रुपये  कर  दिया  जायेगा

 में  बता  देना  चाहता  हुं  कि  जहां  तक  उन  अभिज्ञात  पार्टियों  प्रारूप  निर्वाचक  नामावली

 संभरित  करने  का  संबंध  हैं  जिन्हें  प्रतीक  आवंटित  हो  गये  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया गया  है
 और

 में  समझता  हूं  कि  उससे  बहुत
 सी

 कठिनाइयां  दूर  हो  जायेंगी
 ।

 में  समझता  हूं  कि  हम  केवल  इतने  ही  नियम  बना  रहे  मुझे  पू  विश्वास  हूँ
 कि  इस

 संबंध  में  जो  कुछ  भी  झ्रावश्यकता  होगी  उसे  हम  इस  भाव  से  करेंगे  चुनाव  यथा  संभव  न्याय  संगत

 हों  कठिनाइयां  बहुत  कम  हो  जायें
 ।  हम  हर  एक  बात  के  लिये  नियम  नहीं  बना  सकते  ।  अतः

 ये  ही  संशोधन  हैं  जिन्हें  स्वीकार  करने  के  लिये  में  तैयार  हूं  ।
 जहां  तक  निर्वाचक  नामावलियां  मुफ्त

 देने  के  प्रश्न  का  संबंध  यह  एक  ऐसा  मामला  हैं  जिस  पर  निर्वाचन  राज्य  सरकारें  तथा

 अन्य  संबंधित  पदाधिकारी  एक  स्तर  पर  बात  चीत  करेंगे  सरकार  यथा  संभव  उचित  निर्णय

 करेगी  ।

 जहां  तक  भ्रमण  मामलों  जैसे  कि  नियमों  के  उचितता  तथा  उनके  प्रकाशन  शादी  का  संबंध  है

 उन  पर  पर्याप्त  चर्चा हो  चुकी  है  में  समझता  हुं  कि  नियम  स्वयं  ही  भ्रच्छे  खासे  उपबन्धों  के  समान

 उन्हें  oe  अधिक  बढ़ाने  की  कोई  भ्रावश्यकता  नहीं  ।  जहां  तक  निर्वाचन  आयोग  द्वारा

 किये  गये  काम  का  संबंध  उसको  तो  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  भी  सराहना  करते  यह  कल्पना

 करना  निराधार  हैं  कि  आयोग  कोई  उचित  काम  नहीं  करेगा  |

 श्री  कामत  एक
 afar  प्रशन  के  संबंध  में  में  श्राप  का  ध्यान  प्रक्रिया  नियमो ंके  नियम

 ३३८  की  झ्रोर  प्रा कर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  वाला

 कोई  भी  सदस्य  उसके  बारे  में  उत्तर  के  रूप  में  दोबारा  भी  बोल  सकता  है  ।  जब  इन  प्रस्तावों को  हमने

 प्रस्तुत किया  इसलिये  हम  चाहते हें  कि  हमें  इस  पर  बोलने  का  अधिकार  दिया  जाये  |  हम  दो
 तीन  मिनट  से  अ्रधिक  समय  नहीं  लेंगे  ।

 महोदय :  वैसे तो  मुझे  कोई  नहीं  ।  परन्तु  आपके  प्रस्ताव  संशोधनों
 के  रूप  में

 शी  कामत  :  निर्वाचक  नामावली  नियमों  के  संबंध  में  म॑  ने  प्रस्तावों की  सूचना  दी
 संशोधन

 की  सुचना नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय :  तो  ठीक है  यदि  श्राप  दो  तीन  मिनट  क  लियें  बोलना  चाहते  हैं  तो  मुझे

 कोई  नहीं  |

 श्री  पाटनकर  :  मुझे  भी  कोई  आपत्ति नहीं  ।

 श्री  कामत
 :  में

 केवल  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  ने  हमारे  से  युक्त

 प्रस्ताव  संख्या  १५  के  संबंध  में  हमारी  मांग  को  बहुत  कम  पुरा  करना  स्वीकार  किया  कौर  में  चाहता

 हूं  कि  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  से  संबंध  रखने  वाली  हमारी  न्यायोचित  मांग
 को

 कौर  श्रमिक  पूरा  किया

 जाये  ।
 में  चाहता  हूं  कि  मंत्री  जी  इस  संबंध  में  हमें  श्नाइवासन  दें

 ।
 यदि  वे  भरा इवा सन  नहीं

 देते तो

 इस  से  में  समझूंगा  कि  सरकार  इस  को  पूरा  ध्यान  नहीं  देना  चाहती  कौर  देश  में  न्यायपूर्ण  चुनाव

 नहीं  कराना  चाहती  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 नामावलियों  की  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  क०  कु०  में  मंत्री  महोदय  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  कुछेक  संशोधनों को  सिद्धांत

 रूप
 में

 स्वीकार  कर  लिया  हूँ
 ।

 मेरी  केवल  यही  प्रार्थना  है
 कि

 संशोधन  संख्या
 ८,  &,  ११  तथा  १२

 के  संबंध
 में  हमने  जो  चर्चा की  है  तथा

 जो  दृष्टिकोण  अभिव्यक्त
 किये  कम  से  कम  उन्हें

 तो  निर्वाचन

 आयुक्त  के  पास  wary भेज  दिया  जाये  ।  संशोधन  १४
 में

 जो
 प्रतियों  के  मुफ्त  दिये  जाने  की  बात

 कही  है  उसे  तो  भ्रधीनस्थ  विधान  की  समिति  ने  भी  ad  समिति  से  मान  लिया  था  ।  मुझे

 है  कि  मंत्री  जी  नीति  बनाते  समय  इन  सभी  बातों  को  ह  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सबसे  पहले  हम  सरकारी  प्रस्तावों  का  निबटारा  करेंगे  ।

 सकल्प  स्वीकृत

 (१)  यह  सभा  संकल्प  करती &  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  REYXo  की  धारा  २८

 की  उपधारा  (3)  के  अनुसरण में  २४
 १९५६  को

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  लोक  प्रतिनिधित्व
 नामावलियों  को  तैयार  FEXQ  के  नियम  २  में  निम्नलिखित  संशोधन

 किये

 में  के  बाद
 ae  1  ~

 खंड

 to  approval  of  the  Election  Commission
 ~3)

 आयोग  के  अनुमोदन  के  अ्रधीन  रहते  हुये  शब्द  रखे  जायें  ।

 ये  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा उपर्युक्त  संकल्प  से  सहमत हो

 (२)  यह  सभा  संकल्प  करती  हे  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  १९४०  की  धारा  २८

 को  उपधारा  (३)  के  भ्रनुसरण में  २४  १९५६  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  लोक  प्रतिनिधित्व

 नामावलियों  को  तैयार  करना  )  १९४५६  के  नियम  ११  में  निम्नलिखित  संशोधन

 किये

 (१)  खंड  अन्त के  दाऊद का  लोप  किया

 अन्त  में

 a  ढ
 (2)  खंड  andਂ  |  दाऊद  जोड़  दिया  ak

 (३)  खंड  के  बाद  निम्नलिखित  अश  जोड़ा  जाय े:
 (T4

 (0८)  supply  free  of  cost  two  copies  of  each  separate  part  of

 the  electoral  roll  to  every  political  party  to  which  a

 symbol  has  been  allotted  by  the  Election

 )  निर्वाचक  आयोग  द्वारा  जिन  राजनैतिक  दलों  को  चिन्ह  आवंटित  किये  गये

 हों  उन  सभी  राजनैतिक  दलों  को  निर्वाचक  नामावलियों  के  प्रत्येक  अलग

 भाग  की  दो-दो  प्रतियां  मुफ्त  दी  जायें

 यह  सभा  राज्य-सभा
 से

 सिफारिश  करती  है
 कि

 राज्य-सभा  उपयुक्त  संकल्प  से  सहमत  हो

 (३)
 यह  सभा  संकल्प  करती  है

 कि
 लोक  प्रतिनिधित्व

 2&Yo  की  धारा २८
 की  उपधारा (३,  के  प्रसारण में  २४  PENS  को

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  लोक  प्रतिनिधित्व
 नामावलियों  को  तैयार  करना  )  १९४६  के  नियम  २६  में  निम्नलिखित  संशोधन

 किये

 (१)  उपनियम (१)  के  खंड

 need’  में  tupeesਂ  [
 दस

 _
 रुपये'|  के

 स्थान  पर
 ‘five

 ru
 eee  Usts

 ो
 J

 रखा  जान  4

 मूल  stash  में
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 नामावलियों  की  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव

 (२)  उपनियम (२)  में  sub-section  (1)”  उपधारा  (१)  |]  स्थान  पर

 (1)”  द्  नियम  रखा  जाय े।

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य-सभा  उपर्युक्त  संकल्प  से  सहमत  हो  ।

 (४)  यह  सभा  संकल्प  करती है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  १९४५०  की  धारा  २८
 की  (३)  के  अनुसरण में  २४  a O  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  लोक  प्रतिनिधित्व

 किये  जायें  ;

 नामावलियों  को  तैयार  १९५६  के  नियम  २७  में  निम्नलिखित  संशोधन

 ~
 उपनियम  (  )  के  खंड  में

 rupeesਂ
 रुपये  |  के  स्थान

 रुपये
 IF

 rupees  बह  रखे  जायें  ।

 सभा  राज्य-सभा
 से

 सिफारिश  करती  है
 कि

 राज्य-सभा  उपर्युक्त  संकल्प  से  सहमत  हो
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ay  सदस्यों  के  प्रस्ताव  सभी  की  अनुमति  से  वापस  लें  लिये  गये  ह

 श्री  डाभी  सभा  भवन  से  चलें  गये  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  सदस्य  की  अ्रनुपस्थिति  में

 उनके  संशोधन  संख्या  १६,  १७,  १८,  २४  प्रौढ़  २४५  सभा  के  मत  दान  के  लिये  रखेगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  फूलसिंह जी
 डाभी

 के
 संशोधन

 सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे
 गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 इसके  पिच  लोक-सभा  ८  2  YE
 mw  AS  के  ग्यारह बजे  तक  के  fay

 स्थगित हुई  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी में



 दैनिक  संक्षेपिका

 ७  2eXe]

 पीठ

 राज्य-सभा  से  संदेशा  2283.0

 सचिव ने  सभा को  बताया  कि  राज्य-सभा ने  अपनी  ४  PEUE  की

 बैठक
 में

 लोक-सभा  द्वारा  २०  2EUG
 को  पारित  उच्चतम

 न्यायालय

 की  संख्या  )  विधेयक  ate  जम्मू  और  काश्मीर  का

 विधेयकको  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 लोक-लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  2288.0

 बीसवां  प्रतिशत दन  उपस्थापित  किया  गया  |

 ध्रबिलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  ११९३-६४

 श्री  दी०  चल  ने  राष्ट्र मंडलीय  तथा  अरन्य  देशों  की  सेनाओं  को  साइप्रस

 भेजने  की  कौर  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 प्रधान  मंत्री  की  कौर  से  वित्त  तथा  लोहा  भ्र ौर  इस्पात  मंत्री  कृष्णमाचारी  )

 ने  उपरोक्त  विषय  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दिया |

 समिति  के  लिये  निर्वाचन  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  e  ११६४

 शिक्षा  उपमंत्री  का०  ला०  ने  fags  भारती  संसद्‌  )

 का  सदस्य  बनाने  के  लिये  लोक  सभा  के  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  के  निर्वाचन

 का  प्रस्ताव  रखा  |  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 विधेयक  विचाराधीन  PRV— LAV

 गृह-कार्य  तथा  भारी  उद्योग  मंत्री  (afc  गो०  ae  ने  भ्रनुसूचित  जाति

 कौर  भ्रनुसुचित
 ख़ादिम  जाति  आदेश  विधेयक  पर  विचार  का

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 किया

 ।  प्रस्ताव  पर  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 विधेयक  पारित  १२१५-२४

 श्री  पाटनकर  ने  लोक-प्रतिनिधित्व
 संशोधन  )  विधेयक  पर  विचार

 करने  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ear  ।  खंडवार  विचार

 के  विधेयक  पारित  किया  गया
 |

 मेर-सरकारी  सदस्यों  के
 तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  १२२६४

 इकसठवाँ  प्रतिवेदन  स्वीकृत  किया  गया  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पुरःस्थापित  १२२५-२७

 निम्नलिखित  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  गये  |

 (१)  श्री  गौतम  द्वारा मजूरी  भूगतान  PEUX  धारा

 १,  २  भर  ३  का  संशोधन  प्रौढ़  धारा  १८  कौर  as  का

 स्थापन ।

 RoVy



 २०४६

 ्

 (२)  श्री क०  Fo  बसु  द्वारा  निवारक  निरोध  PEXE

 धारा  ३,  ७,  ८  १०  का  पं दो धन  |

 (३)  श्री  झूलन  सिंह  द्वारा  भारतीय  लाइट  रेलवे  राष्ट्रीयकरण

 PEE

 (४)  श्री  डाभी  द्वारा  भारतीय  दंड  संहिता  )  FEXR

 vey  का  हटाया  जाना

 (५)  श्री क ०  Fo  बसु  द्वारा  संविधान
 )

 विधेयक  ३७,

 RE  te  ३१४  का  PeYE  |

 लोक  प्रतिनिधित्व  नामावलियों  की  नियमों  के  बारे  में  प्रस्ताव  १२२७-४२

 लोक  प्रतिनिधित्व  (  निर्वाचक  नामावलियों की  तैयारी  )  नियमों के  रूपभेद  के

 बारे  में  बाइस  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  गये  ।  प्रस्तावों  पर  चर्चा  के  चय  श्री

 पाटनकर  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  |  श्री  पाटनकर  द्वारा  प्रस्तुत  प्राय  चार

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए  ।  श्री  डाभी  द्वारा  प्रस्तुत  प्रस्ताव  अ्रस्वीकृा  हुए  तथा  राय

 सब  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिये  गय े।

 ८  १९५६  के  लिये

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  संबंधी  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 ना---वादे--  लोक-सभा/५६--२४-१२-५७--१६०


